
जलवायु जोखिमों को कम करन ेके लिए  
नीतिगत विकल्प*IV

1 परिचय

IV.1	 निवल शून्य अर्थव्यवस्था में सफल परिवर्तन के लिए 

बिजली उत्पादन और परिवहन से लेकर औद्योगिक उत्पादन 

प्रक्रियाओ,ं निर्माण गतिविधि, कृषि और सबसे ऊपर, नागरिकों 

को उनकी जीवनशैली की आदतें और उपभोग प्राथमिकताए ँ

बदलने के लिए प्रेरित करन वाले सभी कार्बन उत्सर्जन क्षेत्रों को 

शामिल करत हुए "प्रचरु  अकार्बनीकरण " की र णनीति  की 

आवश्यकता  होगी। मि शन  LiFE (पर्यावरण के लि ए जीवन 

शैली) पर  भारत  के जोर  का  उद्देश्य व्यक्तियों को  कार्बन 

फुटप्रिंट्स को कम करन के लिए स्थायी जीवन शैली अपनाना 

है। भले ही कंपनिया और  घरान उत्तरोत्तर  हरित  व्यवसाय 

प्रथाओ ंऔर जीवनशैली में बदलावों को अपना रहे हैं, संक्रमण 

चनुौती के वि शाल पैमान और वि लंबित कार्रवाइयों की भारी 

लागत के कारण देश की अकार्बनीकरण रणनीति के अभिन्न 

अंग  के रूप में सभी संभव वि कल्पों का  उपयोग  करत हुए 

व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। भारत के 

पास पहले से ही एक दीर्घकालिक निम्न-कार्बन वि कास 

रणनीति  (एमओईएफसीसी, 2022) मौजूद है, जो  देश की 

परिकल्पित ब हु-आयामी जलवाय ु कार्य यो जनाओ ं को  स्पष्ट 

रूप से निर्धा रित करती है। हालाकँि, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और 

उभरत जोखिम को कम करन वाले नीतिगत वि कल्प सझुाव 

देते हैं कि रणनीति को प्रभावी होन के लिए गतिशील होना पड़ 

सकता है, और निवल शून्य लक्ष्य को प्राप्त करन के लिए समय 

पर कार्रवाई के माध्यम से एक अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी 

होगी।

IV.2 	 एक प्रभावी रणनीति के लिए सबसे पहले चनुौती के 

आयाम को पहचानना आवश्यक होगा। भारत में वर्तमान वार्षिक 

कार्बन उत्सर्जन में से, लगभग 40 प्रतिशत को जीवाश्म ईधंन 

को नवीकरणीय ऊर्जा  के साथ बदलकर, अन्य 15 प्रतिशत को 

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों 

में ऊर्जा  कुशल विद्युत उपकरणों को अपनाकर ठीक किया जा 

सकता  है। हालाकँि, शेष  45 प्रतिशत यथा   भारी उद्योग, 

पशपुालन और  कृषि (मोनी, 2022) में परिवर्तन  हेतु कठिन 

क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन्हें कम करना कठिन है क्योंकि या तो 

हरित परिवर्तन का समर्थन करन वाली तकनीक उपलब्ध नहीं 

है या लागत निषेधात्मक है। सामान्य व्यवसाय जैसा परिदृश्य 

2020 और 2050 के बीच कार्बन उत्सर्जन के वार्षिक निरपेक्ष 

आकार को लगभग 2.6 गनुा तक ही बढ़ा सकता है (पाल्टसेव 

एवं अन्य., 2022)। जबकि अधिक न वीकरणीय और ऊर्जा 

कुशल प्रथाओ ंका उपयोग 2050 तक कठिन क्षेत्रों से उत्सर्जन 

हरित सकं्रमण चुनौती के विशाल पैमाने और विलंबित नीतिगत कार्रवाइयों की भारी लागत के लिए एक व्यापक अकार्बनीकरण 
रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी कार्बन उत्सर्जक क्षेत्र और सभी उपलब्ध नीतिगत उपाय - राजकोषीय, 
प्रौद्योगिकी, नियामक, व्यापार और मौद्रिक शामिल हैं। नीति मिश्रण को कार्बन कर, गैर-जीवाश्म ईधंन के लिए प्रौद्योगिकी समर्थन, 
ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन अवशोषण और भडंारण, ऊर्जा दक्षता के मानकों, हरित परियोजनाओ ंके लिए पर्याप्त ससंाधनों के प्रवाह को 
प्रोत्साहित करने वाले नियामकीय परिवर्तन और घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा बचत उपकरणों को अपनाने के बीच सही 
सतुंलन बनाने की आवश्यकता है। अनुमान बताते हैं कि कोई नीतिगत कार्रवाई परिदृश्य नहीं होने की स्थिति में 2030 तक भारत 
का कार्बन उत्सर्जन 3.9 गीगाटन तक बढ़ सकता है (2021 में 2.7 गीगाटन से), जबकि एक सतुंलित नीतिगत हस्तक्षेप 2030 तक 
कार्बन उत्सर्जन को 0.9 गीगाटन तक कम किया जा सकता है।
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* 	 इस अध्याय को सितिकंठ पटनायक, धीरेंद्र गजभिय, अभिलाषा, मोनिका सेठी, सिलू मदुलुी, शोभित गोयल, सक्षम सूद, सौम्या शभु्रा भादरुी, राजास सरॉय, 
सत्यम कुमार, प्रशांत कुमार और राशिका अरोड़ा की टीम न तयार किया है।
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मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

को  15-20 प्रतिशत त क कम कर  सकता  है, उचित कार्बन 

मूल्य निर्धारण 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को  80 प्रतिशत 

तक कम करन के लि ए महत्वपूर्ण  होगा। ऊर्जा   संरक्षण ( 

संशोधन) अधिनियम, 2022 कार्बन मूल्य निर्धारण के महत्व 

को पहचानता है और इसका उद्देश्य कार्बन बाजार या उत्सर्जन 

व्यापार प्रणाली (ईटीएस) का विकास करना है, जहां प्रदर्शन, 

उपलब्धि एवं व्यापार  (पीएटी) योजना  के तहत ऊर्जा  दक्षता 

पर वर्तमान जोर के बजाय कार्बन उत्सर्जन में कमी पर ध्यान 

कें द्रित किया   जाएगा। य रोपीय  संघ (ईयू) के आगामी कार्बन 

सीमा समायोजन तत्र (सीबीएएम) के संदर्भ में, भारत में कार्बन 

कर /ईटीएस पर शीघ्र ध्यान देना आवश्यक हो गया है।

IV.3 	 चनुौती का  दूसरा  प्रमुख  आयाम न्यूनीकरण, 

अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधनों का 

पैमाना है। वित्तीय संसाधनों के दो प्रमुख घटक हैं - लागत और 

उपलब्धता  - लेकिन  वर्तमान न ीति  का  अधिकांश ध्यान 

ग्रीनियम के माध्यम से लागत को कम रखन पर रहा है। भारत 

के लिए वास्तविक चनुौती नए निवेश की व्यवस्था करना होगा, 

जो  2050 त क 7.2 ट्रिलियन  अमेरिकी डॉलर  (बेसलाइन 

परिदृश्य) से 12.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (त्वरित परिदृश्य) 

तक होन का अनुमान  है (घोष, 2023)। वित्तीय  नियोजन में 

संबंधित चनुौतियों में से अकार्बनीकरण की लागत का प्रबंधन 

करना  होगा  - क ्योंकि  कार्बन  उत्सर्जन  करन वाले उद्योगों, 

इमारतों और फर्मों न पहले से ही बड़े निश्चित निवेश किए होंगे, 

जिसमें काफी श्रम ब ल भी त नात किया   होगा, जि से हरित 

उद्यमों में पनुः त नाती के लि ए फिर  से प्रशिक्षित करना  पड़ 

सकता है। 

IV.4	 तीसरा आयाम किफायती लागत पर प्रौद्योगिकी और 

खनिज संसाधनों तक पहुंच से संबंधित है। बटरियों में प्रयकु्त 

नई प्रौ द्योगिकियों पर बढ़त ी निर्भरता; सौर  पैनल और  पवन 

टरबाइन; हरित  हाइड्रोजन; कार्बन  अवशोषण, उपयोग और 

भंडारण (सीसीयूएस); और ई-कचरा प्रबंधन के लिए अनुसंधान 

और विकास (आरएडंडी) और रणनीतिक सहयोग पर अधिक 

व्यय की आवश्यकता होगी। वर्तमान में, सौर आपूर्ति  शृंखला - 

पॉलीसिलिकॉन, सिलि कॉन  वेफर, फोटोवोल्टिक (पीवी) 

बैटरियों और पीवी मॉड्यूल - में उच्च स्तर की सांद्रता है और 

लिथियम, र ेयर  पथृ्वी, तांबा, जस्ता, क्रोमियम और ग्रेफाइट 

जैसे र णनीतिक खनिजों त क पहुंच है। इसलिए, एक सफल 

हरित परिवर्तन  के लि ए क्षमता बढ़ान और सरुक्षित करन के 

लक्ष्य को ज्ञात और अज्ञात बाधाओ ंसे जूझना पड़ सकता है। 

विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़त  भू-आर्थिक विख ंडन  से अलग-

अलग  देशों के लि ए प्रौ द्योगिकी, औद्योगिक कच्चे  माल और 

अंतिम उत्पादों तक पहुंच के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही है, 

कुछ प्रमुख  अर्थव्यवस्थाए ं उपलब्ध  वैश्विक आपूर्ति   के 

अनुपातहीन रूप से बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा कर रही हैं।

IV.5 	 अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को विकट चनुौतियों का 

सामना करना पड़ता है जो संभावित रूप से हरित संक्रमण की 

गति को धीमा कर सकता है। विश्व स्तर पर, चावल की खती, 

मवेशी पालन और बायोमास जलान का अनुमान कुल मीथेन 

उत्सर्जन  के पांचवें हि स्से  से अधिक है। जबकि  भारत  में 

जलवाय-ुस्मार्ट  कृषि और जलवाय-ुस्मार्ट गा ंवों को बढ़ावा देने 

के लिए एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है, जिसका 

उद्देश्य पानी और ब िजली के अत्यधिक उपयोग  से ब चना, 

जलवाय ुके अनुकूल फसल प्रथाओ ंको अपनाना और कार्बन 

उत्सर्जन को कम करना है; जिसे आगे चलकर निरतंर आधार 

पर व्यापक रूप से अपनान की आवश्यकता होगी। बिजली क्षेत्र 

में, न वीकरणीय  ऊर्जा   पैदा  करन में प्रशंसनीय  प्रगति  के 

बावजूद, जीवाश्म ईधंन पर देश की निर्भरता बड़ी बनी हुई है, 

और बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय दबाव, हालांकि हाल 

के वर्षों में कम हो रहा है, विद्यमान है। परिवहन क्षेत्र में, राज्य 

सड़क परिवहन  कंपनियों के पास परुान वाहनों को चरणबद्ध 

तरीके से हटान की वित्तीय क्षमता सीमित है, और आम आदमी 

के लिए उनका आकर्षण बढ़ान के लिए ईवी की लागत में और 

अधिक कमी की जरूरत  है। जबकि  सौर  और  पवन  ऊर्जा 

उत्पादन लागत कम हो र ही है, उनके असमान आपूर्ति  चक्र 

भंडारण प्रौद्योगिकी की लागत को देखत हुए एक बड़ी चनुौती 

पैदा  करत हैं। निर्माण क्षेत्र  में, ज्ञात  जलवाय-ुस्मार्ट   भवन 
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तकनीकों और दिशानिर्देशों के बावजूद, शहरी क्षेत्रों में आवास 

की बड़ी कमी और देश में निर्माण की बढ़ती लागत को देखत 

हुए, अधिकांश निर्माण परियोजनाए ंमौजूदा कम लागत वाली 

तकनीकों को  पसंद करती हैं। ऊर्जा   दक्षता  ब्यूरो  (बीईई) के 

निरतंर  प्रयासों और  दक्षता  मानदंडों के बढ़त  प्रवर्तन  के 

बावजूद, व्यवसायों में ऊर्जा  संरक्षण प्रथाओ ंको व्यापक रूप से 

नहीं अपनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित परिवर्तन योजनाओ ंके 

अनुरूप शहरों में सीवेज और अपशिष्ट निपटान  के लि ए कई 

नगर  निगमों की सीमित वित्तीय क्ष  मता  एक बाधा र  ही है। 

इसलिए, एक ब हु-आयामी न ीति  दृष्टिकोण आवश्यक है जो 

प्रत्येक न ीति  हस्तक्षेप के ट्रेड-ऑफ को  पहचानता  हो और 

हरित  संक्रमण को गति   देने वाले इष्टतम परिणामों के लि ए 

प्रोत्साहन और प्रवर्तन के मिश्रण का उपयोग करता हो।

IV.6 	 इस संदर्भ में, यह अध्याय आने वाले दशकों में एक 

हरित और स्वच्छ भारत में परिवर्तन के लि ए आज भारत के 

लिए उपलब्ध नीति वि कल्पों की पड़ताल करता  है। व्यापक 

उपलब्ध नीति निर्धारण में राजकोषीय नीति, प्रौद्योगिकी-सक्षम 

समाधान, विनियामक उपाय, व्यापार नीति और मौद्रिक नीति 

के अलावा, परिवारों द्वारा  व्यापक स्वैच्छिक समायोजन  के 

लिए ऊर्जा  संरक्षण मानदंड और प्रत्येक व्यवसाय में निवेशकों, 

शेयरधारकों और  अन्य प्रमुख हितधार कों को  व्यावसायिक 

रणनीतियों के ग्रह-समर्थक पनुर्गठन के लिए बढ़ती प्राथमिकता 

को  पहचानत हुए कॉरपोरेट सामाजिक जि म्मेदारी के त हत 

फर्मों द्वारा अधिक प्रभावी हस्तक्षेप शामिल हैं। दनुिया भर में 

सरकारें राष्ट्रीय जलवाय ुकार्य योजनाए ँस्थापित करके, प्रमुख 

हितधारकों के साथ सीमाओ ं के पार  समन्वय करके, सतत 

विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की चनुौतियों की पहचान करके 

और  व्यक्तियों और  फर्मों को  जलवाय-ुअनुकूल जीवन  शैली 

और व्यवसाय अपनान के लिए प्रेरित करके जलवाय ुपरिवर्तन 

के खतरों के वि रुद्ध लड़ाई का नतृत्व कर रही हैं। खंड 2 में 

राजकोषीय नीति पहलों और विकल्पों जैसे कि वर्तमान कर-

सब्सिडी मि श्रण और ब जटीय आवंटन, कार्बन कर, ईटीएस 

और सॉवरेन ग्रीन बॉण्डपर चर्चा  की गई है । खंड 3 विभि न्न 

क्षेत्रों में वि कसित हो र हे नवाचारों और प्रौद्योगिकी-आधारित 

समाधानों की पड़ताल करती है जो  एक हरित और  स्वच्छ 

भारत  की दि शा  में वांछनीय  प्रगति  सनुिश्चित  करन के लि ए 

आवश्यक हैं। खंड 4 में हरित संक्रमण की गति को तज करन 

के लिए व्यापार नीति में गुंजाइश की जांच की गई है। खंड 5 

हरित परिवर्तन का समर्थन करन के लिए नियामक उपायों की 

समीक्षा और प्रस्ताव करती है, जबकि खंड 6 बाजार-आधारित 

समाधानों पर चर्चा  करती है। खंड 7 उस पूरक भूमिका पर चर्चा 

करती है जो मौद्रिक नीति हरित परिवर्तन के समर्थन में निभा 

सकती है। खंड 8 उपभोक्ताओ/ंव्यवसायों को हरित परिवर्तन में 

योगदान देने के लिए प्रेरित करन के तरीकों की जांच करती है, 

जिसमें यह गणु शामिल है कि "हरित की शरुुआत घर/स्वयं से 

और लोगों के स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत अभियान) 

के हि स्से  के रूप में होती है" । ख ंड 9 सामान्य व्यवसाय 

परिदृश्य की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को कम करन में नीतिगत 

हस्तक्षेपों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करन के लिए एक 

परिदृश्य विश्लेषण प्रस्तुत करती है और नीति निर्माण के सभी 

क्षेत्रों  को  कवर करन वाले सदुृढ़ कार्यों  की आवश्यकता  की 

सिफारिश करती है। सारांश ख ंड विशि ष्ट न ीति  अनुशंसाए ँ

निर्धा रित  करता  है, जि समें वे शामिल हैं जो  पहले से ही 

कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रखर बहस का हिस्सा हैं, या 

नए हैं और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. राजकोषीय नीति पहल

IV.7 	 निवल शून्य लक्ष्य को प्राप्त करन के लिए अर्थव्यवस्था 

में न ीति-प्रेरित  संरचनात्मक ब दलाव के लि ए, पूर्व-निर्धा रित 

समय  सीमा  के भीतर बड़े   पैमान पर  अतिरिक्त  निवेश के 

अलावा, कार्बन-सघन  से हरित  उद्योगों/क्षेत्रों  में संसाधनों के 

बड़े  पैमान पर  पनुर्वितरण की आवश्यकता  होगी। इसलिए, 

राजकोषीय नीति को कार्रवाई योग्य और समयबद्ध नीति ढांचे 

द्वारा  समर्थित  एक प्रमुख  भूमिका  निभानी चाहिए। हरित 

राजकोषीय नीति में राजकोषीय नीति को जलवाय ुऔर अन्य 

पर्यावरणीय लक्ष्यों  (पेट्री, 2021) के साथ संरेखित करन में 



108

मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

मदद करन के लि ए कर, सब्सिडी, अनुदान और  व्यय  जैसे 
राजकोषीय उपायों का उपयोग शामिल है।

IV.8 	 राजकोषीय  हस्तक्षेप का  औचित्य सार्वजनिक वि त्त 
और हरित सकं्रमण लक्ष्य के बीच परस्पर विरोधी इंटरफेस पर 
आधारित है। एक ओर, दनुिया भर की सरकारें जीवाश्म ईधंन पर 
सब्सिडी दतेी हैं - अकेले 2022 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 
(आईईए, 2023ए) - दूसरी ओर, वे पर्यावरण की रक्षा पर बड़े 
बजटीय ससंाधन भी खर्च करत हैं, जैसे पर्यावरण अनसुधंान 
और वि कास पर खर्च , हरित प्रौ द्योगिकी को  अपनान पर 
प्रोत्साहन, प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वनस्पतियों और 
जीवों का प्रबधंन और आपदा प्रतिरोधी बनुियादी ढांचे का निर्माण 
करना। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई रणनीति के तहत 
जलवाय ु परिवर्तन  के जोखिमों को कम करन के लि ए सक्रिय 
उपायों के अलावा, जलवाय ुपरिवर्तन को अपनान के लिए बड़ी 
राजकोषीय  लागत  भी शामिल होगी। दीर्घकालिक आर्थिक 
विकास पर जलवाय ुपरिवर्तन के सभंावित प्रभावों के कारण , 
यह सार्वजनिक वित्त स्थिरता (बाउर एव ंअन्य, 2021) के लिए 
एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में उभरा है।

IV.9 	 कें द्रीय बजट 2023-24 न 'हरित विकास' को अपनी 
सात प्राथमिकताओ ंमें से एक के रूप में पहचाना है, जो अमतृ 
काल के माध्यम से अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करगेा। तदनसुार, 
सरकार न अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता कम करन और 
जीवाश्म ईधंन पर निर्भरता कम करन के लि ए कई उपायों की 
घोषणा की, जैसे कि लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा निकालने के 
लिए बनुियादी ढांचे का  निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के 
लिए आवटंन, जो  2030 त क त क 5 मिलियन  मीट्रिक टन 
(एमएमटी) के वार्षिक उत्पादन  का  लक्ष्य रखता   है। इसके 
अतिरिक्त, बजट में 500 नए 'कचर ेसे धन' सयंतं्र स्थापित करन 
के लि ए गोबरधन  (गैल्वनाइजिगं ऑर्गेनिक बायो-एग्रो  रिसोर्सेज 
धन) यो जना  जैसी न ई यो जनाए ं भी लाई ग ई हैं; वैकल्पिक 
उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के सतंलुित उपयोग को बढ़ावा 
दनेे के लिए राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों (कें द्र शासित प्रदशेों) 
को प्रो त्साहित  करन के लि ए पीएम प्रणाम (धरती माता  की 

बहाली, जागरूकता, पोषण और सधुार के लिए कार्यक्रम), मैंग्रोव 

के लिए एमआईएसएचटीआई (तटीय आवास और मूर्त आय के 

लिए मैंग्रोव पहल) योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 

गारटंी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और प्रतिपूरक वनरोपण 

निधि प्रबधंन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के तहत धन 

वितरण के माध्यम से समदु्र त ट और न मक पैन  भूमि  पर 

वकृ्षारोपण; और  अमतृ धरो हर यो जना  आर्द्र  भूमि  के इष्टतम 

उपयोग को प्रोत्साहित करन और स्थानीय समदुायों के लिए जैव 

विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों और आय 

सजृन को बढ़ान के लिए है। 

IV.10	 जलवाय ु परिवर्तन  अनकूुलन  के लि ए आम त ौर  पर 

जलवाय ुसबंधंी आपदाओ ं(डाबला-नोरिस एव ंअन्य., 2021) से 

होन वाले नकुसान को कम करन के लिए सरकारी खर्च में वदृ्धि 

की आवश्यकता  होती है। जलवाय ु परिवर्तन  न्यूनीकरण को 

कार्बन मूल्य निर्धारण के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, 

क्योंकि यह राजस्व उत्पन्न करन में मदद करता है जिसे हरित 

परियोजनाओ ंमें निवेश किया जा सकता है और/या उत्सर्जन को 

कम करन के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करन में उपयोग 

किया जा सकता है, जिसमें हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार भी 

शामिल है (फर्डिनेंडुस एव ंअन्य, 2022) )।

IV.11 	 अप्रैल 2022 तक, वैश्विक ग्रीन हाउस गस (जीएचजी) 

उत्सर्जन के 23.2 प्रतिशत को कवर करन वाली 70 कार्बन मूल्य 

निर्धारण पहल की गई है ( चार्ट  IV.1 )। हालाकँि, इसकी क्षमता 

अभी भी अप्रयकु्त है क्योंकि अधिकांश कार्बन कीमतें महत्वपूर्ण 

अकार्बनीकरण प्रदान करन के लिए आवश्यक स्तरों से नीचे हैं 

(विश्व बैंक, 2022ए)। यरोपीय सघं के पास सबसे बड़ा और सबसे 

जीवतं  ईटीएस है - ईयू ईटीएस - जहां कीमतें 100 प्रति टन 

कार्बन डाइऑक्साइड (CO
2 
)

 
के करीब पहुचं गई हैं (फाइनेंशियल 

टाइम्स, 2023)। यह कई अन्य दशेों की तलुना में अधिक है, 

लेकिन अभी भी 120 प्रति टन CO
2
 से कम है, जिसे

 
2050 तक 

अकार्बनीकरण के लि ए 2030 त क की आवश्यकता  होगी 

(फर्डिनेंडुस एव ंअन्य, 2022)।
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IV.12 	 जलवाय ुपरिवर्तन को कम करन और अनकूुलित करन 
के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जान वाले राजकोषीय नीति 
उपाय हैं: (i) कार्बन कर या हरित कर; पर्यावरण को नकुसान 
पहुचँान वाले समझे जान वाले कर आधार पर सरकार को एक 
अनिवार्य, ग र-जरूरी भगुतान। जब  हरित करों को अन्य करों 
(जैसे श्रम कर या सामाजिक सरुक्षा) में कमी के साथ पेश किया 
जाता है, तो इसे पर्यावरण कर सधुार (ईटीआर) के रूप में दखेा 
जाता है। ईटीआर को पहली बार 1990 के दशक में नॉर्डिक दशेों 
में पेश किया गया था, उसके बाद अन्य यरोपीय दशेों, ऑस्ट्रेलिया 
(2011), जापान (2012) और चिली (2014) (ग्रामको, 2020) 
में पेश किया गया था   ; (ii) ईटीएस; एक बाज़ार -आधारित 
समाधान, जो कार्बन उत्सर्जकों को अपने लक्ष्य  पूरा करन के 
लिए उत्सर्जन  इकाइयों का  व्यापार करन में सक्षम बनाता  है। 
उत्सर्जन प्रणालिया ँदो मखु्य प्रकार की होती हैं: (ए) कैप-एडं-
ट्रेड, जहां उत्सर्जन  पर  ऊपरी सीमा तय   की जाती है और 
उत्सर्जन परमिट या तो नीलाम किए जात हैं या वित रित किए 
जात हैं - सीमा से अधिक वालों को कार्बन क्रेडि ट खरीदना होगा 

और सीमा के भीतर काम करन वालों को कमाई होती है कार्बन 
क्रेडि ट (उदाहरण के लिए, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, दक्षिण 
कोरिया और शघंाई) तथा (बी) बसलाइन और क्रेडि ट प्रणाली, 
जिसमें बसलाइन उत्सर्जन स्तर परिभाषित हैं लेकिन उत्सर्जन 
पर कोई निश्चित सीमा नहीं है। जो ससं्थाए ंअपने उत्सर्जन को 
निर्धारित मात्रा से अधिक कम करती हैं, वे कम उपलब्धि वाले 
लोगों को ब चने के लि ए कार्बन क्रेडि ट अर्जित कर सकती हैं 
(उदाहरण के लि ए, अल्बर्टा  और  टोक्यो); (iii) शलु्क  और 
विनियमन; जिसमें कुछ दरों से ऊपर (या नीचे) कार्बन उत्सर्जन 
के लि ए शलु्क (या छूट) का एक स्लाइडिग पैमाना शामिल है। 
उदाहरणों में वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक, पेट्रोल और डीजल 
के लिए ईधंन गणुवत्ता मानक (उदाहरण के लिए, चीन, भारत, 
जापान और  इंडोनशिया), ईवी के लि ए कर  छूट, और  उच्च 
उत्सर्जन वाले वाहनों पर उच्च शलु्क (उदाहरण के लिए, सिगंापरु 
और भारत) शामिल हैं। फीस और छूट की सरंचना आमतौर पर 
सिस्टम को राजस्व तटस्थ बनान के लिए निर्धारित की जाती है। 
जबकि शलु्क और विनियमों का शमन प्रभाव सीमित हो सकता 
है, वे हरित ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा दनेे में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभा सकते हैं (आईएमएफ, 2019); और (iv) सार्वजनिक हरित 
निवेश; भले ही निजी क्षेत्र द्वारा अतिरिक्त हरित निवेश करन में 
अग्रणी भूमिका  निभान की सभंावना  है, सार्वजनिक क्षेत्र  को 
प्रत्यक्ष  निवेश, सह-वित्तपोषण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी 
(पीपीपी) या राज्य गारटंी के माध्यम से सकं्रमण के लिए उत्प्रेरक 
के रूप में कार्य करन की आवश्यकता  होगी ( फर्डिनेंडुस एव ं
अन्य ., 2022)। सरकारों को हरित सनुहरा नियम लाग करके 
हरित  निवेश ब ढ़ान के लि ए प्रो त्साहित किया   जा  सकता  है, 
जिसके तहत हरित निवेश व्यय को राजकोषीय नियमों (डार्वस 
और वोल्फ, 2022) से छूट दी गई है।

IV.13 	 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओ ं(ईएमई) में राजकोषीय 
अधिकारियों को इन नीति विकल्पों के पेशेवरों और विपक्षों के 
साथ-साथ कार्बन मूल्य निर्धारण का निर्धारण करत समय उन्हें 
लाग करन के लि ए उपयोग  की जान वाली विध ियों पर 
सावधानीपूर्वक विचार करन की आवश्यकता है। भारत के लिए 

चार्ट IV.1: कार्बन मलू्य निर्धारण पहल का साराशं मानचित्र

 
 नोट:	1. 70 कार्बन मूल्य निर्धारण पहल लाग की गई, जिसमें 47 राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र 

और 36 उप-राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार शामिल हैं।
	 2. भारत का हाल ही में सशंोधित ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम, 2001 सरकार को 

कार्बन क्रेडि ट ट्रेडिग योजना निर्दिष्ट करन अधिकार दतेा है, जो भारत में कार्बन 
मूल्य निर्धारित करन में सहायता कर सकता है।

स्रोत: 21 अप्रैल, 2023 को कार्बन मूल्य निर्धारण डैशबोर्ड (विश्व बैंक) से पनु: प्राप्त। 

ईटीएस लाग किया गया या कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया
कार्बन कर लाग किया गया या कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया गया
ईटीएस या कार्बन कर विचाराधीन
ईटीएस और कार्बन कर लाग या निर्धारित
ईटीएस लाग या अनसूुचित, ईटीएस या कार्बन कर विचाराधीन... 
कार्बन कर लाग किया गया या निर्धारित किया गया, ईटीएस विचाराधीन
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उपयकु्त कार्बन मूल्य निर्धारण नीति ढांचे पर पहुचंने के लिए, यह 
समझना आवश्यक है कि अन्य दशेों में कार्बन करों और सब्सिडी 
का उपयोग कैसे किया गया है।

IV.14 	 जो दशे परिवहन ईधंन सहित गर-नवीकरणीय ऊर्जा 
स्रोतों पर कर लगात हैं, उन्हें चार्ट   IV.2 में दिखाया गया  है । 
भारत दशेों के इस समूह में शामिल नहीं है क्योंकि गसोलीन और 
डीजल जैसे ईधंन पर विशेष रूप से कोई स्पष्ट कार्बन मूल्य नहीं 
लगाया गया   है। हालाकँि, य  पेट्रोलियम उत्पाद पर्याप्त उत्पाद 
शलु्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) के अधीन हैं। 2021-22 में 
सरकारी खजान में पेट्रोलियम क्षेत्र का कुल योगदान जीडीपी 1 

का 3.3 प्रतिशत रहा ।

IV.15 	 कई दशे जीवाश्म  ईधंन  पर सब्सिडी दतेे हैं, जि समें 
सकल घरलूे उत्पाद के हिस्से के रूप में सब्सिडी की कुल राशि 
(स्पष्ट और  अतंर्निहित  दोनों) हरित  सकं्रमण प्रयासों को 
हतोत्साहित और बाधित करन के लिए पर्याप्त है ( चार्ट  IV.3 )। 
अतंर्राष्ट्रीय अनभुव को ध्यान में रखत हुए, हम भारत में कार्बन 
करों और ईटीएस के अगले दायर ेका पता लगाएगें।

1	 पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्रालय, भारत सरकार के आकंड़ों के आधार पर लेखकों की गणना।

चार्ट IV.2: गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स ेकर राजस्व 
(2017-18 स े2019-20 के दौरान)

नोट: आकंड़े 2017-18 से 2019-20 के औसत हैं।
स्रोत: ओईसीडी।

चार्ट IV.3: गैर-नवीकरणीय ऊर्जा में उच्चतम सब्सिडी वाले देश
(2017-18 स े2019-20 के दौरान) 

नोट: इसमें निहित और स्पष्ट सब्सिडी दोनों शामिल हैं। आकंड़े 2017-18 से 2019-20 के 
लिए औसत हैं। 
स्रोत: पैरी एव ंअन्य। (2021)।
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सामाजिक रूप से इष्टतम उत्पादन स्तर प्राप्त कर सकें । 2002 
और 2022 के बीच विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओ ं(एई) 
की तलुना में एशियाई दशेों में ( चार्ट  IV.4ए और IV.4बी ) CO

2
 

उत्सर्जन में वदृ्धि हुई है । चीन और अमेरिका के बाद भारत CO
2
 

का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, हालांकि, प्रति व्यक्ति आधार 
पर, यह सबसे कम में से एक है ( चार्ट

 
IV.4c ) । आज तक, बहुत 

कम एशियाई अर्थव्यवस्थाओ ंन  अपनी जलवाय ु जोखिम-
न्यूनीकरण रणनीतियों में कार्बन करों को शामिल किया है।

IV.17 	 अप्रैल 2022 (विश्व बैंक, 2022 बी) तक 36 प्राधिकार-
क्षेत्रों  द्वारा कार्बन कर लाए ग ए हैं। य  प्रति य निट मीट्रिक टन 
कार्बन  डाइऑक्साइड समकक्ष  (tCO

2
e) लगाया  जाता  है। 

फ़िनलैंड कार्बन कर अपनान वाला पहला दशे था, उसके बाद 
स्वीडन और नॉर्वे थ। अप्रैल 2022 तक, फिनलैंड की कार्बन कर 
दर 85 अमेरिकी डॉलर प्रति tCO

2
e थी

 
। उरुग्वे में कर की दर 

सबसे अधिक 137 अमेरिकी डॉलर प्रति tCO
2
e है, इसके बाद 

स्विट्जरलैंड और स्वीडन में 130 अमेरिकी डॉलर प्रति tCO
2
e 

है। कार्बन  करों को  अपनान से फिन लैंड, स्वीडन और न ॉर्वे 
(एडंरसन, 2019; ब्रुवोल और लार्सन, 2004; खास्तर एव ंअन्य, 
2020) में जीएचजी उत्सर्जन में काफी कमी आई ।

IV.18 	 एशिया  और  प्रशांत  क्षेत्र  के आकंड़ों पर  आधारित 
अनमुान बतात हैं कि 25 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का कार्बन 
कर 2030 तक उत्सर्जन को 21 प्रतिशत तक कम कर सकता 
है, साथ ही य दशे अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों  से बहतर 
प्रदर्शन कर र हे हैं और सकल घरलूे उत्पाद के 0.8 प्रतिशत 
(डाबला-नोरिस एव ंअन्य, 2021) का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न 
कर रहे हैं। भारत के लिए, 25 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन 
कर  से 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 25 प्रतिशत की कमी 
आने का अनमुान है (आईएमएफ, 2019) 2 । हालाकँि, ग्लोबल 
वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करन के लिए कार्बन 
कर की आवश्यकता होगी, जिसे 2030 तक तजी से बढ़ाकर 75 
अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड किया जा सकता 
है। कार्बन कर अधिक प्रभावी पाए जात हैं, लेकिन तलुनात्मक 
रूप से कम उपयोग कि ए जात हैं, जबकि गर- ईटीएस, शलु्क 
और विनियम जैसे कर जोखिम शमन उपाय कम प्रभावी हैं और 
इसलिए इन्हें कार्बन करों (डबला-नोरिस एव ंअन्य, 2021) के 

2	 इस अध्याय के खंड 9 में परिदृश्य विश्लेषण समान अनमुानों का उपयोग करता है।

कुल उत्सर्जन और हिस्सेदारी – 2021

2) दो दशकीय परिवर्तन

3) प्रति व्यक्ति उत्सर्जन - 2021

नोट: चार्ट  4बी में बलुबलेु का आकार वैश्विक CO
2
 उत्सर्जन में CO

2
 उत्सर्जन के हिस्से 

का प्रतिनिधित्व करता है ।
स्रोत: डेटा और विश्व बैंक में हमारी दनुिया (2022 ए)। 
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पूरक के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए । कुछ एई द्वारा उनके 
शमन प्रयासों को कमजोर होन से बचान के लिए सीमा कार्बन 
समायोजन (बीसीए)3 का प्रस्तावित कार्यान्वयन अन्य दशेों के 
लिए कार्बन कर4 लाग करन के मामले को भी मजबूत करता है ।

IV.19 	 2010 में कोयले पर ₹50 प्रति टन की दर से स्वच्छ 
ऊर्जा  उपकर  लगाया  । कर आय  को  अनसुधंान और न वीन 
स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी परियोजनाओ ंको वित्तपोषित करन के 
लिए नव निर्मित राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) के लिए 
निर्धारित किया गया था। हालाकँि, एनसीईएफ से प्राप्त धनराशि 
का उपयोग कम था और सवंितरण निधि के घोषित उद्देश्यों की 
तलुना में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के चल रहे कार्यक्रमों/मिशनों 
के साथ अधिक सरंखेित था (पांडेय, 2013)। जलुाई 2017 में, 
स्वच्छ ऊर्जा उपकर को कोयला उत्पादन पर ₹400 प्रति टन के 
माल और सेवा कर (जीएसटी) मआुवजा उपकर से बदल दिया 
गया था , जि सका  उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन  के कारण 
राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करना था। इसके अलावा, कें द्र 
सरकार  द्वारा  पेट्रोल पर  ₹19.9 प्रति  लीटर और  डीजल पर 
₹15.8 प्रति लीटर उत्पाद शलु्क और राज्य सरकारों द्वारा वैट 
के साथ, भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत पर भारी कर 
लगाया जाता है। अनमुान है कि भारत में 54.7 प्रतिशत जीएचजी 
उत्सर्जन धनात्मक निवल प्रभावी कार्बन दर  (एनईसीआर) के 
अधीन  है।6 भारत में एनईसीआर सड़क परिवहन क्षेत्र में सबसे 
अधिक है और  कृषि, उद्योग और भवन  (ओईसीडी, 2021ए) 
जैसे अन्य क्षेत्रों में शून्य या ऋणात्मक है।

IV.20 	 जीवाश्म ईधंन पर कार्बन कर वितरण सबंधंी परिणाम 
दतेे हैं क ्योंकि  वे आम तौर  पर  प्रतिगामी होत हैं। कार्बन कर 

लगान से सामाजिक कल्याण कम हो  सकता  है और  आय 

असमानता बढ़न की अधिक सभंावना है (खास्तर एव ंअन्य ., 

2020)। राजस्व पनुर्चक्रण, यानी, नागरिक कल्याण योजनाओ ं

पर खर्च करन के लिए कार्बन करों से प्राप्त राजस्व को निर्धारित 

करन से कार्बन कराधान के लिए सार्वजनिक समर्थन बढ़ान में 

मदद मि ल सकती है। यह अनमुान लगाया गया  है कि रा जस्व 

पनुर्चक्रण के बिना कार्बन मूल्य निर्धारण की शरुूआत से 2030 

में सामान्य रूप से व्यापार  के आधारभूत  परिदृश्य पर ग िनी 

गणुांक 0.59 प्रतिशत बढ़ सकता है (झाओ एव ंअन्य, 2022)। 

एक प्रगतिशील पनुर्चक्रण योजना (यानी, कम आय वाले समूहों 

को अधिक लाभ प्राप्त करना) के साथ, हालांकि, 2030 में गिनी 

गणुांक बसलाइन से 0.34 प्रतिशत कम होगा।

IV.21 	 कार्बन  करों का  प्रभाव कर आय  के उपयोग  पर  भी 

निर्भर करता है। कर के बोझ को कम करन और आर्थिक परिणामों 

में सधुार करन के लिए कर प्राप्तियों का उपयोग करन के तीन 

सभंावित तरीके हैं: (ए) यनाइटेड किगडम और फ्रांस की तरह 

परिवारों को एकमशु्त लाभांश प्रदान करना, जो प्रगतिशीलता में 

सधुार कर सकता है लेकिन काम को हतोत्साहित करके रोजगार 

और आय को कम कर सकता है/ बरोजगारों के बीच काम की 

तलाश; (बी) कॉरपोरटे कर  दर  में कटौती, जि ससे उत्पादन, 

उत्पादकता  और न वाचार  में वदृ्धि  हो  सकती है लेकिन 

प्रगतिशीलता  में सभंावित  कमी की कीमत  पर; और  (सी) 

फिनलैंड की तरह आयकर में कमी, जो प्रगतिशीलता, आय और 

रोजगार में सधुार कर सकती है (पोमेरलेउ और एसेन, 2019)। 

इसलिए, तीसरी रणनीति कार्बन कर के प्रतिकूल प्रभाव को कम 

करन के लिए पसदंीदा नीतिगत साधन हो सकती है।

3	  एक सीमा कार्बन समायोजन एक पर्यावरणीय व्यापार नीति है जिसमें गर-कार्बन कर लगान वाले दशेों द्वारा निर्मित वस्तुओ ंपर कार्बन-कर लगान वाले दशेों द्वारा 
आयात शलु्क लगाना शामिल है।

4	 दिसबंर 2022 में, यरोपीय सघं के सदस्य राज्यों और यरोपीय ससंद न दनुिया के पहले कार्बन सीमा समायोजन तत्र पर सहमति व्यक्त की, जो 1 अक्टूबर, 2023 
से अपने सकं्रमणकालीन चरण में और 1 जनवरी, 2026 से अपने स्थायी चरण में प्रभावी होगा।

5	  बाद में मार्च 2015 में उपकर बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन और मार्च 2016 में 400 रुपये प्रति टन कर दिया गया। कार्बन कर के समतलु्य के सदंर्भ में, नवीनतम 
वदृ्धि 4 अमेरिकी डॉलर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन कीमत में अनवुादित हुई है।

6	 एनईसीआर जीवाश्म ईधंन सब्सिडी के लिए समायोजित प्रभावी कार्बन दर (ईसीआर) है। ईसीआर कुल कीमत है जो  ईधंन उत्पाद शलु्क कर, कार्बन कर और 
कार्बन उत्सर्जन परमिट कीमतों (ओईसीडी, 2021 ए) जैसे बाजार-आधारित उपकरणों के कारण ऊर्जा उपयोग से CO

2
 उत्सर्जन पर लाग होती है।
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IV.22 	 वर्तमान में, भारत में कोई स्पष्ट कार्बन कर प्रणाली नहीं 
है, लेकिन यह जीवाश्म ईधंन के उपयोग पर कर लगाता है, जैसा 
कि पहले उल्लेख किया गया है। जब भी कार्बन कर लाग किया 
जाता है, यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसके कार्यान्वयन से पहले 
कई बातों पर विचार किया जाना चाहिए (सारणी IV.1 )। इसके 
अलावा, विश्व बैंक की सिफारिश है कि कार्बन कर लगान वाले 
दशेों को उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखना चाहिए, स्वच्छ 
प्रौद्योगिकी पर  अधिक खर्च  करना  चाहिए, कम आय  वाले 
परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान करना चाहिए और 
कार्बन मूल्य निर्धारण के पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से 
विनियमित और निगरानी करना चाहिए।

शुल्क और सब्सिडी

IV.23 	 राजकोषीय उपायों को  निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के 
विकास के लि ए अनसुधंान  एव ंवि कास पर  अधिक ब जटीय 
परिव्यय के माध्यम से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश का समर्थन 
करना चाहिए और इन प्रौद्योगिकियों को अपनान के लिए फर्मों 
को प्रोत्साहित करन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में सकं्रमण से 
उत्पन्न होन वाले नकुसान की भरपाई करना चाहिए। जलवाय ु
लचीले बनुियादी ढांचे में निवेश और आपदा के बाद के नकुसान 
के प्रबंधन  के लि ए वि शेष रूप से निर्धारित  ससंाधनों को  भी 

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति रणनीति का एक अभिन्न 
अगं होना चाहिए। दशकों के कांग्रेसी गतिरोध के बाद, अमेरिका 
में मदु्रास्फीति  न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए) दो  प्रमखु 
रणनीतिक बदलावों के कारण पारित किया गया था। सबसे पहले, 
राजनीतिक समर्थन बनान के लिए प्रोत्साहन का प्रभाव दडं से 
अधिक है और इसलिए कानन कार्बन प्रदूषण पर कर लगान के 
बजाय स्वच्छ ऊर्जा पर सब्सिडी दतेा  है। दूसरा, कानन स्पष्ट 
रूप से अर्ध चालक उत्पादन (जोसेलॉ और मोंटालबानो, 2022) 
जैसे लक्षित क्षेत्रों में फर्मों को बढ़ावा दनेे और सरुक्षा  के लि ए 
रणनीतिक हस्तक्षेप की दि शा में व्यापक बदलाव के हि स्से  के 
रूप में अमेरिका निर्मित उत्पादों (जैसे ईवी) और स्वच्छ ऊर्जा 
का समर्थन करता है।

उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस)

IV.24 	 कार्बन कर की तरह, ईटीएस की अपनी चनुौतिया ँऔर 
लाभ हैं ( सारणी IV.2 )। ईटीएस जैसे नए कार्बन मूल्य निर्धारण 
तंत्र को अपनान से वर्तमान कार्बन कर/सब्सिडी ढांचे में बदलाव 
की आवश्यकता हो सकती है।

IV.25 	 भारत के ऊर्जा सरंक्षण (सशंोधन) अधिनियम, 2022 
ने दशे के अकार्बनीकरण लक्ष्यों को  पूरा करन के लि ए हरित 

सारणी IV.1: कार्बन कर लागू करन ेके लिए चरण-वार विचार

कर राजस्व का उपयोग

कार्यान्वयन • 	 राजस्व का उपयोग  स्वच्छ प्रौद्योगिकी को 
बढ़ावा दनेे और कम कार्बन प्रौद्योगिकी पर 
अनसुधंान एव ंवि कास खर्च  के लि ए किया 
जा सकता है। 

• 	 चूकंि कार्बन कर कम आय वाले परिवारों पर 
बोझ बढ़ा सकता  है क्योंकि  वे कम कार्बन 
प्रौद्योगिकी पर जल्दी से स्थानातरित करन 
में सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए उचित 
ऑफसेट की आवश्यकता हो सकती है। 

• 	 कम कार्बन-कुशल उत्पादन त कनीक का 
उपयोग  करन वाले छोटे उद्योग  अपनी 
अतंिम कीमतें बढ़ा सकते हैं जिससे उनकी 
प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। इसलिए 
कर आय का उपयोग करके इन उद्योगों की 
पहचान  करना  और  उन्हें सब्सिडी दनेा 
आवश्यक हो सकता है।

कर की दर का निर्धारण • 	 ससं्थागत सशंोधनों के साथ चरणबद्ध 
लेकिन समय पर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण 
है। समय के साथ कर आधार और दर 
धीर-ेधीर ेबढ़ाई जा सकती है। 

• 	 जीएसटी, कें द्रीय  उत्पाद शलु्क और 
राज्य वैट में कार्बन करों को शामिल 
करन से भारत में कार्यान्वयन में मदद 
मिल सकती है।

कर आधार का निर्धारण कर  की दर  निर्धारित  करन के दो 
दृष्टिकोण हैं: 

1) 	कार्बन की सामाजिक लागत - कर 
दरों का अनमुान CO

2
 के उत्सर्जन 

के कारण होन वाली सामाजिक 
लागत के आधार पर लगाया जाता 
है

 
। 

2)	 उपशमन  दृष्टिकोण - अतंरराष्ट्रीय 
मंचों पर  प्रतिबद्ध विशि ष्ट उत्सर्जन 
कटौती लक्ष्यों को पूरा करन के लिए 
कार्बन कर लगाया जाता है।

कार्बन  उत्पन्न  करन वाले सभी 
ईधंनों को  सार्वभौमिक कर  आधार 
माना जाना चाहिए।

स्रोत: ईवाई (2018)।
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बॉण्ड  के माध्यम से कार्बन बा जारों और  हरित वि त्तपोषण के 
महत्व पर ध्यान आकर्षित किया है। इसका दायरा पर्याप्त है, और 

यह सरकार को  वैध कार्बन बाजार की नींव रखत हुए, कार्बन 
क्रेडि ट के व्यापार के लिए एक प्रणाली बनान का अधिकार दतेा 
है। कई ईएमई (वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन  के लगभग आधे के 
लिए जि म्मेदार) न  अब त क ईटीएस या  कार्बन  करों (सारणी 
IV.3) का उपयोग करके कार्बन मूल्य निर्धारण लाग किया है या 
उस पर विचार कर रहे हैं।

IV.26 	 मेक्सिको न  2020 में अपने त ीन साल के परीक्षण 
परिचालन चरण से पहले विशिष्ट उद्यमों को शामिल करत हुए 
कई पायलट आयोजित किए। चीन न आठ प्रांतों में परीक्षणों के 
बाद 2021 में अपने राष्ट्रीय ईटीएस बाजार को लाग किया । 
भारत की संघीय संरचना राज्यों में ईटीएस पायलट कार्यक्रमों 

सारणी IV.2: कार्बन कर और ईटीएस: लाभ और हानि 

कार्बन कर टिकट

लाभ कार्बन की कीमत  के बार  े में 
निश्चितता प्रदान करता है

उत्सर्जन  में कटौती और 
पर्यावरणीय लाभों के बार  े में 
निश्चितता बढ़ती है।

हानि उत्सर्जन  में कटौती का 
परिणाम अज्ञात है।

कमी के वांछित स्तर को प्राप्त 
करन की लागत अज्ञात है।

स्रोत: ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (2022)।

सारणी IV.3: उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओ ंमें कार्बन मलू्य निर्धारण ततं्र

नाम जीएचजी 
उत्सर्जन (विश्व 
उत्सर्जन के 

प्रतिशत के रूप में)

स्थिति विवरण दायरा (जीएचजी 
उत्सर्जन  का हि स्सा 
शामिल)

अर्जेंटीना 0.80 कार्बन कर (लाग किया गया) 2018 में ईधंन कर के स्थान पर कार्बन कर लाग किया गया 20 प्रतिशत 

ब्राज़िल 2.92 ईटीएस (टीबीसी) राष्ट्रीय जलवाय ुनीति का उद्देश्य ईटीएस को बढ़ावा दनेा  है। 2013 से, अग्रणी 
कंपनियों के एक समूह न स्वैच्छिक ईटीएस अनकुरण में भाग लिया है

तय नहीं है

चीन 24.23 ईटीएस (लाग किया गया ) कवर किए गए उत्सर्जन के मामले में दनुिया का सबसे बड़ा ईटीएस, 2021 में लाग 
किया गया था।

33 प्रतिशत

इंडोनशिया 3.94 कार्बन कर (लाग किया गया) / 
ईटीएस (टीबीसी)

अक्टूबर 2021 में कार्बन कर लाग करन के लिए एक कानन पारित किया, बिजली 
क्षेत्र में अनिवार्य ईटीएस की दिशा में काम किया

26 प्रतिशत  कार्बन 
कर का उपयोग कर 
रहे हैं

दक्षिण कोरिया 1.31 ईटीएस (लाग किया गया) 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर कैप-एडं-ट्रेड आधारित ईटीएस लॉन्च किया गया 73 प्रतिशत

मलेशिया 0.80 ईटीएस (टीबीसी) घरलूे ईटीएस और कार्बन कर के बीच विचार तय नहीं है

मेक्सिको 1.35 कार्बन कर (लाग किया गया) / 
ईटीएस (टीबीसी)

कार्बन कर उत्पादन और सेवाओ ंपर विशेष कर के तहत एक उत्पाद कर है जिसे 
2014 में लाग किया गया था

44 प्रतिशत

पोलैंड 0.64 कार्बन कर (लाग किया गया ) पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम का हि स्सा जो CO
2
 उत्सर्जन, धल, सीवेज और 

अपशिष्ट को शामिल करता है
 
।

3.75 प्रतिशत

दक्षिण अफ्रीका 1.13 कार्बन कर (लाग किया गया) उद्योग, बिजली और परिवहन क्षेत्रों में बड़े व्यवसायों से CO
2
 उत्सर्जन पर

 
मूल्य 

निर्धारित करता है ।
80 प्रतिशत

थाईलैंड 1.13 ईटीएस (टीबीसी) सीओपी 26 के बाद, सरकार ईटीएस के लिए दिशानिर्देश विकसित कर रही है, 
जिसके 2022 में जारी होन की उम्मीद है। 

तय नहीं है

तरु्किय  1.31 ईटीएस (टीबीसी) निगरानी, रिपोर्टिंग और  सत्यापन  (एमआरवी) को  नियतं्रित  करन वाले कानन 
2012 में तरु्किय  में लाग किए गए थ, और बड़े प्रतिष्ठानों से जीएचजी उत्सर्जन की 
निगरानी 2015 में शरुू हुई थी।

तय नहीं है

भारत 6.75 कार्बन कर (टीबीसी) लाग नहीं लाग नहीं 

नोट: टीबीसी: पषु्टि की जानी है।  
स्रोत: डेटा में हमारी दनुिया।
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को  लाग करन में मदद कर  सकती है। अधिक व्यावहारिक 
राष्ट्रव्यापी ईटीएस में इसके दायरे के क्रमिक विस्तार के लिए 
अनुरूपण और  पायलटों की आवश्यकता  होगी। 15 जलुाई, 
2019 को, गजुरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  (जीपीसीबी) न कण 
प्रदूषण में भारत का पहला ईटीएस और दनुिया का पहला कैप-
एडं-ट्रेड बाजार (सारणी IV.4) आरभं किया ।

IV.27 	 ईटीएस कमांड-एडं-कंट्रोल न ीतियों के लि ए एक 
परिवर्तनकारी विकल्प प्रदान करता है जो महगंी, अनम्य हैं और 
महगंी और समय लेने वाली दडं लगाकर लाग की जा सकती हैं। 
ईटीएस से मौजूदा कार्बन कर या सब्सिडी में महत्वपूर्ण बदलाव 
किए बिना उत्सर्जन में कमी की निश्चितता प्रदान करन की उम्मीद 
है, और परिवहन जैसे उद्योगों में अकार्बनीकरण में तजी लान के 
लिए भारत में इसे अपनाया जा सकता है। ईटीएस राजनीतिक 
रूप से अधिक स्वीकार्य और लाग करन में अपेक्षाकृत आसान हो 
सकता है (आईएमएफ, 2022ए)।

IV.28 	 भारत  में जलवाय ु परिवर्तन  और  सबंधंित  मदु्दों  पर 
सार्वजनिक खर्च को कम रिपोर्ट किया   जाता है, और इसलिए, 

जलवाय ु से सबंधंित  व्यय को  रिकॉर्ड करन और उन्हें वार्षिक 
बजट के पूरक के रूप में जलवाय ुबजट रिपोर्ट  में रिपोर्ट  करन के 
लिए एक सतत रिपोर्टिंग टेम्पलेट स्थापित करन की आवश्यकता 
है। इससे पहले भी, ग्रीनवाशिगं के सभंावित जोखिम को सीमित 
करन के लि ए एक प्रभावी हरित वर्गीकरण की आवश्यकता है। 
2013 में नपाल द्वारा प्रकाशित पहले जलवाय ुबजट से शरुुआत 
करत हुए, बाग्लादशे, इंडोनशिया, मोल्दोवा, केन्या, नॉर्वे, स्वीडन 
और फ्रांस (पेट्री, 2021) सहित कई दशेों न इसका अनसुरण 
किया  है। भारत  में, ओडिशा  2020 में जलवाय ुब जट रिपोर्ट 
प्रकाशित करन वाला पहला राज्य बन गया।

IV.29 	 अपने जलवाय ुलक्ष्यों को पूरा करन के लिए, भारत को 
ऊपर  उल्लिखित  वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओ ं के अनरुूप एक 
व्यापक-आधारित कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली शरुू करन की 
आवश्यकता  है। इसके अलावा, एनसीईएफ का  एक ससं्करण 
स्थापित किया जा सकता है, जिसमें कार्बन करों से प्राप्त सभी 
प्राप्तियां और हाल ही में शरुू किए गए हरित बॉण्ड से प्राप्त आय 
को जमा किया जा सकता है। पूर्ण जलवाय ुबजट रिपोर्ट त यार 
करन के लिए पर्यावरण को लाभ पहुचंान वाले और हानिकारक 

सारणी IV.4: सूरत में उत्सर्जन ट्रेडिगं मॉडल

प्रमखु क्षेत्र विवरण

पषृ्ठभूमि • 	 2018 में सूरत में प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुचं गया। 
• 	 सूरत को पायलट कार्यक्रम के लिए स्थान के रूप में चनुा गया था।

सूरत में ईटीएस मॉडल • 	 ईटीएस एक नियामक तत्र है जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र में प्रदूषण भार को कम करन के साथ-साथ व्यवसाय अनपुालन लागत को कम करना है। 
• 	 विभिन्न प्रकार के व्यवसाय लाइसेंस का आदान-प्रदान करके वायमुंडल में पार्टिकुलेट मैटर को छोड़ने के अधिकार खरीद और बच सकते हैं, जो 

इस सीमा के अतंर्गत आने वाले किलोग्राम (किलो) में मापा जाता है।

व्यापार • 	 हर महीने की शरुुआत में (जिस दौरान उत्सर्जन परमिट वैध होता है), उस अवधि के लिए 280 टन की कुल सीमा का 80 प्रतिशत सभी प्रतिभागी 
इकाइयों को मफु्त वितरित किया जाता है। 

• 	 जीपीसीबी अनपुालन अवधि की पहली नीलामी के दौरान शेष 20 प्रतिशत की पेशकश ₹5/किग्रा के न्यूनतम मूल्य पर करगेा।

नीलामी • 	 इस तरह के लेनदने ईटीएस-पीएम नामक ट्रेडिग प्लेटफॉर्म पर होत हैं, जिसे नशनल कमोडिटीज एडं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ई-मार्के ट लिमिटेड 
(एनईएमएल) द्वारा होस्ट किया जाता है, जहां सभी प्रतिभागियों को एक ट्रेडिग खाता पजंीकृत करना होगा। 

• 	 नीलामिया ँदो प्रकार की होती हैं: (i) समान मूल्य नीलामी और (ii) सतत बाज़ार। अनपुालन जिम्मेदारियों को पूरा करन के लिए, इकाइया अनपुालन 
अवधि समाप्त होन से 2-7 दिन पहले अतंिम नीलामी मूल्य पर बचे हुए परमिट प्राप्त और बच सकती हैं।

दडंात्मक कार्रवाई • 	 अनपुालन अवधि समाप्त होन पर यनिट के परमिट होल्डिंग्स से अधिक उत्सर्जन के लिए ₹200/किग्रा की राशि के पर्यावरणीय क्षति मआुवजे का 
आकलन किया जाएगा। 

• 	 एक ऊपरी सीमा स्थापित की गई है ताकि प्रतिभागी अनचुित लाभ प्राप्त करन के लिए परमिट जमा न कर सकें ।

स्रोत: गजुरात प्रदूषण नियतं्रण बोर्ड (जीपीसीबी): उत्सर्जन व्यापार योजना (पायलट प्रोजेक्ट, 2019)।
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खर्चों को अलग-अलग उजागर करन के लि ए व्यय  टैगिगं की 
जानी चाहिए, जो हरित वि त्तपोषण आवश्यकताओ ंकी बहतर 
पहचान करन और अतंर्राष्ट्रीय वित्तपोषण को आकर्षित करन में 
सहायक हो सकती है (पेट्री, 2021)।

सॉवरने ग्रीन बॉण्ड

IV.30 	 सॉवरने  ग्रीन ब ॉण्ड  (एसजीबी) पारपंरिक सरकारी 
प्रतिभूतियों के समान  हैं, सि वाय  इसके कि  उनमें "आय  का 
उपयोग" खंड शामिल है जो बताता है कि धन का उपयोग केवल 
हरित  निवेश के लि ए किया जाएगा  (एडंो एव ंअन्य ।, 2022)। 
सबसे पहले एसजीबी 2016 में पोलैंड द्वारा जारी किए गए थ, 
उसके बाद 2017 में फ्रांस, फिजी और नाइजीरिया द्वारा जारी 
किए गए थ। जबकि कई ईएमई न एसजीबी जारी करना शरुू कर 
दिया है, उन्नत अर्थव्यवस्थाए ंअब तक एसजीबी जारी करन में 
सबसे आगे हैं (चार्ट  IV.5 ) । भारत न 2022-23 में ₹16,000 
करोड़ की राशि का अपना पहला एसजीबी जारी किया। यद्यपि 
एसजीबी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, उनका बाजार मंदा बना 
हुआ है क ्योंकि ओईसीडी क्षेत्र  में जारी सभी सरकारी ऋण 
प्रतिभूतियों में उनकी हिस्सेदारी केवल 0.2 प्रतिशत और ईएमई 
(ओईसीडी, 2021बी) में कुल हरित बॉण्ड जारी करन में 12 
प्रतिशत है।

IV.31	 एसजीबी के कुछ लाभों में कम पनुर्वित्त जोखिम शामिल 
है क्योंकि य बॉण्ड आम तौर पर लंबी परिपक्वता के साथ जारी 
किए जात हैं (डोरोंजो एव ंअन्य., 2021); और एक ग्रीन प्रीमियम 

(या ग्रीनियम) जो तब होता है जब एसजीबी की कम चलनिधि के 
बावजूद, बॉण्ड आय के उपयोग पर अधिक पारदर्शिता के बाद 
निवेशकों की मजबूत मांग के कारण एसजीबी पारपंरिक सरकारी 
बॉण्ड की तलुना में कम प्रतिफल प्रदान करता है (एडंो एव ंअन्य, 
2022)। एसजीबी जलवाय ुसबंधंी बनुियादी ढांचे पर सरकारी 
व्यय के लिए वित्तपोषण का एक स्थिर स्रोत हो सकता है और 
कम कार्बन  अर्थव्यवस्था में सकं्रमण की सवुिधा  प्रदान  कर 
सकता  है, जो हालांकि, इस पर  निर्भर करगेा कि   वे पारपंरिक 
बांडों के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन करत हैं (बॉक्स IV.1 ) ।

चार्ट IV.5: सॉवरने ग्रीन बॉण्ड जारी करना

नोट: चार्ट  मध्य-अप्रैल 2023 में प्रत्येक दशे के कुल एसजीबी जारी करन का प्रतिनिधित्व 
करता है
स्रोत: ब्लूमबर्ग, 19 अप्रैल, 2023 को एक्सेस किया गया।

'ग्रीनियम'- वेनिला बॉण्ड पर एक प्रीमियम, एक सफल हरित बॉण्ड 
जारी करन की रणनीति की एक अभिन्न विशेषता है। जेपी मॉर्गन के 
ईएम हरित बॉण्ड सूचकांक न 2022 में तलुनीय जेपी मॉर्गन ईएम 
बॉण्ड सूचकांक से बहतर प्रदर्शन किया, जिससे दिसबंर 2017 से 
सचंयी अति-प्रदर्शन बढ़ कर  790 आधार  अकं (बीपीएस) 
(आईएफसी, 2021; ब्लूमबर्ग, 2022) हो गया। जब हरित बॉण्ड 
सूचकांक पारपंरिक बॉण्ड के प्रदर्शन से बहतर प्रदर्शन करता है, तो 
ग्रीनियम अधिक हो जाता है (चार्ट  1)।

बॉक्स IV.1  
उभरते बाजार (ईएम) हरित बॉण्ड : ग्रीनियम का महत्व

वैश्विक वित्तीय स्थितियों न ईएम हरित बॉण्ड और उनके गर-हरित 
समकक्षों पर प्रतिलाभ के बीच स्प्रेड के उद्भव को प्रभावित किया ह।ै 
एक कठोर  वैश्विक वित्तीय स्थिति   (अमेरिकी वित्तीय स्थितिय  ों के 
अनरुूप) प्रसार में वदृ्धि के साथ जडु़ी हुई है, और यह सबंधं पूर्व-
कोविड से लेकर पोस्ट-कोविड अवधि तक लगभग दोगनुा हो गया है। 
उदाहरण के लिए, पूर्व-कोविड अवधि (2018 एम01- 2020 एम02) 
में सहसबंधं 0.31 था और बढ़कर 0.61 (2020 एम03 - 2022 
एम12) हो गया। प्रसार और वित्तीय स्थितियों के बीच ग्रेंजर कार्य-

(जारी...)

डेनमार्क 
नॉर्वे

इंडोनशिया
ऑस्ट्रेलिया

जापान
स्पेन

दक्षिण कोरिया
चीन

स्वीडन
हांगकांग
नीदरलैंड
कनाडा
इटली
यूके

जर्मनी
फ्रांस

यूएस$ बिलियन
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3. नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना

IV.32 त कनीकी प्रगति  एक सफल हरित  परिवर्तन  को प्रा प्त 
करन में महत्वपूर्ण  सहायक हो  सकती है। ससंाधनों की 
उत्पादकता बढ़ान के अलावा, यह प्राकृतिक ससंाधनों के क्षरण 
को कम कर सकता है और प्रदूषण पर अकुंश लगा सकता है। 
अधिकांश पारपंरिक आर्थिक मॉडल और विकास सिद्धांत ों में, 
प्रौद्योगिकी को एक बहिर्जात चर के रूप में तयार किया जाता है 
जो 'सोन पर सहुागा' के रूप में प्रकट होता है। अतंर्जात विकास 
सिद्धांत यह मानता है कि तकनीकी परिवर्तन निवेश, बड़ी और 
सार्वजनिक नीति में बदलाव वाली अर्थव्यवस्थाए ंजैसे अनसुधंान 

एव ंविकास सहित पहचान योग्य और जानबझकर अपनाई गई 

प्रक्रियाओ ंके परिणामस्वरूप होता है। इस दृष्टिकोण के अनसुार, 

वांछनीय  ससंाधन  आवटंन  के लि ए कुशल मूल्य खो ज की 

अनमुति दनेे और पर्यावरण से सबंधंित नवाचार के लिए अनकूुल 

वातावरण प्रदान  करन में सार्वजनिक ससं्थानों की महत्वपूर्ण 

भूमिका है। इसलिए, सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी के विकास 

और प्रसार और हरित नवाचार के लिए बनुियादी अनसुधंान के 

वित्तपोषण में सरकारों की अधिक प्रत्यक्ष भूमिका है। इस सदंर्भ 

में, यह खंड स्वच्छ, हरित और स्थायी ऊर्जा सकं्रमण के मार्ग पर 

चलते हुए आज नीति  निर्माताओ ं के लि ए उपलब्ध  वैकल्पिक 

चार्ट 1: कुल प्रतिफल प्रदर्शन (जेपी मॉर्गन ईएम ग्रीन सूचकाकं बनाम जेपी 
मॉर्गन ईएम एग्रीगटे)

चार्ट 2: राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति सूचकाकं

नोट: स्प्रेड इन सूचकांकों के प्रतिफल में अतंर का प्रतिनिधित्व करता है। 
जेपी मॉर्गन  ईएसजी ग्रीन  सोशल एडं सस्टेनबिलिटी आईजी य रो ब ॉन्ड  टोटल रिटर्न 
(जेपीईआईजीएसएसई) इंडेक्स। 
स्रोत: ब्लूमबर्ग और लेखकों की गणना। स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ शिकागो।

कारण परिणाम राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति सूचकाकं (एनएफसीआई) से 
साखं्यिकीय महत्व के 1 प्रतिशत स्तर ( चार्ट 2 और सारणी 1) पर 
स्प्रेड होन के लिए कार्य-कारण का दृढ़ता से समर्थन करत हैं।

एसजीबी के मूल्य निर्धारण का आकलन करत समय, घरलूे और 
विदशेी दोनों बचतकर्ताओ ंके एक समूह की भूमिका  के अलावा, 
निवेशकों की रुचि को बदलने में वैश्विक वित्तीय स्थितियों के महत्व 
को पहचानना महत्वपूर्ण होगा, जो आय बढ़न पर ऐसे बॉण्ड पर कम 
प्रतिलाभ स्वीकार कर सकते हैं, यदि इन्हें हरित परियोजनाओ ंके 
लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित और उपयोग किया जाता है।

सन्दर्भ:

IFC (2021). Emerging market green bonds report: On the 
road to green recovery.

सारणी 1: ग्रेंजर कारणता परीक्षण परिणाम

शून्य-परिकल्पनाएँ एनएफसीआई ग्रेंजर 
कारण स्प्रेड नहीं 

करता

स्प्रेड एनएफसीआई 
को ग्रेंजर कारण नहीं 

करता 

लैग्स = 2 13.13*** 2.15
(0.00) (0.13)

लैग्स = 3 9.42*** 1.49
(0.00) (0.23)

लैग्स = 4 10.18*** 1.24
(0.00) (0.31)

लैग्स = 5 9.72*** 1.07
(0.00) (0.39)

नोट: सभी गणुांक एफ-सांख्यिकी हैं; कोष्ठक में पद p-मान हैं।  नमूना: दिसबंर 2017 
से दिसबंर 2022; नीला छायांकित क्षेत्र आसान वैश्विक वित्तीय स्थितियों को दर्शाता 
है, जबकि लाल छायांकित भाग कठोर वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है (अक्तूबर  2021 
के बाद वैश्विक वित्तीय स्थितियों का कठोर होना उच्च मदु्रास्फीति और यएस फेड 
निधि दर में अपेक्षित वदृ्धि का परिणाम है)।
स्रोत: लेखकों की गणना।
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मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी विकल्पों की पड़ताल करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा

IV.33 	 प्रौद्योगिकी समाधानों न  वैकल्पिक ऊर्जा  स्रोतों की 
खोज और दोहन करन, वर्तमान और नई प्रणालियों की ऊर्जा 
दक्षता बढ़ान, जलवाय ुपरिवर्तन से उत्पन्न होन वाले जोखिमों 
को कम करन और नवीकरणीय ऊर्जा लागत को कम करन में 
मदद की है।

IV.34 	 अधिकांश ऊर्जा-अर्थव्यवस्था मॉडल, वास्तव में, 
ऐतिहासिक रूप से न वीकरणीय ऊर्जा प्रौ द्योगिकियों को लाग 
करन की गति को कम करके आकंते हैं और उनकी लागत को 
अधिक आकंते हैं (वे एव ंअन्य ., 2022) (चार्ट  IV.6 )। जीवाश्म 
ईधंन-आधारित प्रणाली को जारी रखन की तलुना में, तजी से 
हरित  ऊर्जा  परिवर्तन  के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण ब चत  हो 
सकती है। य टिलिटी-स्के ल सौर  पीवी से ब िजली की कीमत 
2009 से 2019 त क 89 प्रतिशत  कम हो ग ई है, जबकि 
लिथियम-आयन बटरी की कीमतें 1991 (यूएनडीपी, 2022) में 
उनके व्यावसायिक उपयोग के बाद से 97 प्रतिशत गिर गई हैं।

IV.35 	 चीन, य रोपीय संघ और  लैटिन अमेरिका  (आईईए, 
2022ए) में मजबूत न ीति समर्थन  द्वारा संचालित, 2022 में 

नवीकरणीय ऊर्जा  की वदृ्धि प्रारभंिक अपेक्षा से कहीं अधिक 
तेज थी। भारत न पिछले कुछ वर्षों में स्थायी ऊर्जा  समाधान 
की दि शा  में महत्वपूर्ण  प्रगति  की है, जि समें 157 ग ीगावॉट 
(पीआईबी, 2022ए) से अधिक की ऊर्जा  के नवीकरणीय स्रोतों 
से स्थापित क्षमता  है, और ब िजली उत्पादन में न वीकरणीय 
ऊर्जा  की हिस्सेदारी लगभग 2015 के 16 प्रतिशत से बढ़कर 
कैलेंडर वर्ष 2022 में 23 प्रतिशत हो गई है। । यह 2070 तक 
निवल शून्य उत्सर्जन  लक्ष्य प्रा प्त करन और  2030 त क 
नवीकरणीय ऊर्जा क्ष  मता  को  500 ग ीगावॉट त क ब ढ़ान के 
भारत के दृष्टिकोण के अनुसरण में है। भारत के बिजली उत्पादन 
समाधान के एक विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि सौर 
ऊर्जा  की हिस्सेदारी 2015 के 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 2022 
में 5.6 प्रतिशत  हो ग ई है ( चार्ट   IV.7 ) । पनबिजली की 
हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है, जबकि 
पवन ऊर्जा  की हिस्सेदारी लगभग दोगनुी हो गई है। पिछले कुछ 
वर्षों  में ब िजली समाधान  में कोयले और प्रा कृतिक ग स की 
हिस्सेदारी कम हो ग ई है। न वीकरणीय ऊर्जा  की हि स्सेदारी 
बढ़ान में मुख्य चनुौती न  केवल सौर  पैनलों, पवन टर्बाइनों, 
बैटरी और  ईवी के घरेलू उत्पादन को प्रो त्साहित करना  है, 
बल्कि सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा  स्रोतों से उतार-

चार्ट IV.6: विभिन्न ऊर्जा स्रोतों की लागत और उपयोग के रुझान

स्रोत: वे एव ंअन्य से पनु: प्रस्तुत (2022)।
 

1) मदु्रास्फीति-समायोजित उपयोगी ऊर्जा लागत 2) वैश्विक उपयोगी ऊर्जा उत्पादन
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चढ़ाव वाले ऊर्जा  उत्पादन से निपटने के लिए अनुसंधान और 
प्रौद्योगिकी वि स्तार की सवुिधा भी प्रदान करना और संपूर्ण 
आपूर्ति  शृंखला को सरुक्षित करना है। 

IV.36 	 सरकार  द्वारा  स्थायी ऊर्जा  समाधान  की दि शा  में 
विभिन्न न ीतिगत  कदम उठाए ग ए हैं, जिन में न ए सौर ऊर्जा 
सचंालित  टोल प्लाजा, शहरों में मास र पैिड ट्रांजि ट सि स्टम 
(एमआरटीएस) का विकास, राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रि ड मिशन और ग्रीन 
एनर्जी  कॉरिडोर  परियोजना, न वीकरणीय  ऊर्जा  के लि ए एक 
कुशल पारषेण और वितरण नटवर्क  और विनिर्माण (फेम इंडिया) 
योजना के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को तजी से अपनाना 
शामिल हैं। अभी हाल ही में, भारत न  शर्म  अल शेख 
(एमओईएफसीसी, 2022) में जलवाय ुपरिवर्तन पर सयंकु्त राष्ट्र 
फ्रे मवर्क   कन्वेंशन  (यूएनएफसीसीसी) के पार्टियों के 27वें 
सम्मेलन (सीओपी 27) में अपनी दीर्घकालिक कम ग्रीन हाउस 
गैस उत्सर्जन वि कास र णनीतियां (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत 
की। ) एलटी-एलईडीएस एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन  है जो 
किसी दशे को कम कार्बन और जलवाय-ुसदुृढ़ अर्थव्यवस्था में 
सकं्रमण के लिए आवश्यक दीर्घकालिक सरंचनात्मक परिवर्तनों 
के सदंर्भ में अल्पकालिक जलवाय ुकार्रवाई करन में मदद कर 
सकता है।

IV.37 	 अपने एलटी-एलईडीएस के हिस्से के रूप में, भारत का 
लक्ष्य  भारत  को  हरित  हाइड्रोजन  हब बना कर, दशे में 
इलेक्ट्रोलाइजर-विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर और 2032 तक 
परमाण ु ऊर्जा  उत्पादन क्ष मता  में वदृ्धि  कर त ीन ग नुा  करके 
जीवाश्म  ईधंन  से अलग  एक न्यायसगंत, सचुारु और  स्थायी 
सकं्रमण करना है। इसके अतिरिक्त, एलटी-एलईडीएस पेट्रोल में 
इथेनॉल मिश्रण के माध्यम से जैव ईधंन के उपयोग को बढ़ाकर 
(जिसे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के अतंर्गत 2025 तक 
10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करन की परिकल्पना की गई 
है), ईवी प्रसार में वदृ्धि करके और हरित हाइड्रोजन ईधंन को 
बढ़ावा दकेर कम कार्बन परिवहन पर ध्यान कें द्रित करता है ।

सौर ऊर्जा, बैटरी और ईवी

IV.38 	 अतंरराष्ट्रीय रुझानों के अनरुूप, हाल के वर्षों में भारत 
में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत में कमी आई है, सबसे कम 
नीलामी जीतन वाले टैरिफ ₹2-3 प्रति किलोवाट-घटंा (kWh) 
की सीमा में हैं। स्थापित क्षमता मिशन मोड में बढ़ रही है, लेकिन 
अब सभी के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता पर ध्यान 
कें द्रित करन की आवश्यकता है। गर-पारपंरिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण 
स्रोत, पवन और सौर को दो प्रमखु चनुौतियों का सामना करना 
पड़ता है - सूरज का प्रकाश और हवा की गति जैसे पर्यावरणीय 
कारकों पर निर्भरता के कारण आपूर्ति में उच्च उतार-चढ़ाव और 
मांग के अनरुूप मात्रा को बढ़ान या घटान की गर-लोचनीयता का 
होना। इसलिए, उच्च सौर और पवन क्षमता वाले ग्रिड को मांग में 
उतार-चढ़ाव को प्रबधंित करन के लिए स्थिरीकरण प्रणाली की 
आवश्यकता होती है। इसके लिए एक समाधान यह हो सकता है 
कि ग्रिड को आसानी से परिवर्तनीय स्रोतों जैसे कि रन-ऑफ-द-
रिवर हाइड्रो या भू-तापीय ऊर्जा के साथ इसे जोड़ा जाए। दूसरा 
स्मार्ट ग्रि ड के उपयोग के माध्यम से मांग का प्रबधंन करना हो 
सकता  है जो उत्पादन  के ब िदंओु ं से उपभोग  के ब िदंओु ंत क 
बिजली प्रवाह की निगरानी कर सकता है और वास्तविक समय 
में या वास्तविक समय के निकट उत्पादन से मेल खान के लिए 
बिजली प्रवाह को नियतं्रित कर सकता है या लोड को कम कर 
सकता है। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रि ड मिशन इस दिशा में एक कदम है 
और  इसमें उपभोक्ताओ ंको  मूल्य सकेंतों के अनरुूप दिन  के 
अलग-अलग समय में अपने उपयोग को स्थानांतरित करन के 

चार्ट IV.7: स्रोत द्वारा निवल विद्युत उत्पादन (टीडबल्यूएच)

नोट: डेटा लेबल कुल निवल बिजली उत्पादन के प्रतिशत के रूप में प्रतिशत हिस्सेदारी 
को दर्शात हैं; वे 100 तक पूर्णांकित नहीं हो हैं।
स्रोत: आईईए मासिक ऊर्जा सांख्यिकी, और लेखकों की गणना।

पवन

नाभिकीय 
हाइड्रो
कोयला, पीट और निर्मित गस (दाया ँमान)

सौर

प्राकृतिक गस 
दहनशील नवीकरणीय वस्तुएं

तेल और पेट्रोलियम उत्पाद
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लिए गति शील मूल्य निर्धारण प्रणाली शामिल कि ए जान की 
उम्मीद है।

IV.39 	 स्मार्ट ग्रि  ड नियंत्रण प्रणालियों और  निवल मीटरिगं 
का  उपयोग  करके दोनों दि शाओ ं में ऊर्जा   का  संचरण और 
मापन के द्वारा वितरित उत्पादन, विशेष रूप से छत पर सौर 
उत्पादन  की सुविधा  भी प्रदान किया   जा  सकेगा, जो 
"उत्पादनकर्ता -उपभोक्ताओ ं (Prosumers)" अर्थात ग्रि ड से 
सुरक्षित रूप से जड़ेु ऐसे उपभोक्ताओ ंको मदद कर सकता है 
जो बिजली का उत्पादन और उपभोग दोनों करत हैं। यहा ँएक 
अन्य वि कल्प  ऊर्जा   भंडारण प्रणाली वि कसित  करना  है, 
जिसमें ब टरी, सुपरकैपेसिटर, संपीड़ित  वायु ऊर्जा   भंडारण 
प्रणाली, फ्लाईव्हील और गुरुत्वाकर्षण भंडारण या पंप कि ए 
गए हाइड्रो स्टोरेज संयंत्रों में अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा 
को स्थिति ज ऊर्जा   में परिवर्तित  करना  शामिल है। त ीव्र 
तकनीकी प्रगति और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता न बटरियों को 
अधिकांश अनुप्रयोगों के लि ए पसंदीदा  साधन बना दिया    है 
(आईएसजीएफ, 2019)। भारत  में वि द्युत ब टरियों के लि ए 
अनुसंधान प्राथमि कताओ ं में लिथिय म-आयन  परिवार  से 
उभरन वाले नए सेल रसायन शामिल हैं, जैसे लिथियम-एयर, 
लिथियम-सल्फर या   अन्य धात ुए,ं जैसे सोडियम और 
मैग्नीशियम। 5.9 मिलियन टन लिथिय म भंडार की हालिया 
खोज से हरित संक्रमण के लिए स्वदेशी प्रोत्साहन में वृद्धि होनी 
चाहिए और भारत को इस महत्वपूर्ण ख निज के लिए आयात 
पर  निर्भरता को कम करन में मदद मि लेगी। फिर भी, अन्य 
बैटरी प्रौद्योगिकियों की खोज के लिए अनुसंधान और नवाचार 
एक रणनीतिक आवश्यकता है।

IV.40 	 ईवी, गतिशीलता के क्षेत्र में एक अलग विकल्प के रूप 
में उभरी है, 2022 में वैश्विक इलेक्ट्रिक कार की ब िक्री  10 
मिलियन इकाई से अधिक हो गई है। संचयी रूप से, 2022 में 
सड़क पर इलेक्ट्रिक कारों की संख्या 26 मिलियन से अधिक 
हो गई - 2018 में स्टॉक से पांच गुना से अधिक (आईईए) , 
2023सी)। वाहन डैशबोर्ड 7 के अनुसार, भारत न 2022 में एक 

साल पहले 3,31,365 पंजीकरण की तुलना में लंबी छलांग 
लगत हुए दस लाख ईवी पंजीकरण की उपलब्धि हासिल की। 
विश्व स्तर  पर, ईवी की सफलता  काफी हद त क ईवी की  
बिक्री बढ़ान और चार्जिंग अवसंरचना तथा विनिर्माण क्षमता में 
वृद्धि  के उद्देश्य से सब्सिडी द्वारा  निरतंर न ीतिगत  रूप से 
समर्थित है।

IV.41 	 भारत  में, फेम (FAME) यो जना  को  फेम-II के 
अंतर्गत 2024 के अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें 
अब इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए खरीद प्रोत्साहन में 50 
प्रतिशत की वृद्धि शामिल है, जो बटरी क्षमता के दृष्टिकोण से 
₹15,000 प्रति  kWh है। य ह महत्वपूर्ण   है, क ्योंकि  भारत 
दनुिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार  है। फेम-II योजना न 
25 राज्यों में लगभग 2,900 चार्जिंग स्टेशन विकसित करन के 
लिए ₹1,000 करोड़ की सब्सिडी प्रदान  की है। इसके 
अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राध िकरण न 2023 तक 
35,000-40,000 किमी राजमार्गों को कवर करत हुए, राष्ट्रीय 
राजमार्गों  के साथ हर 40-60 कि मी पर ईवी चार्जिंग स्टेशन 
स्थापित करन का लक्ष्य रखा है। भारत में उन्नीस राज्य ईवी 
के लिए कुछ प्रकार जैसे खरीद प्रोत्साहन, सड़क करों से छूट, 
और बटरी वि निर्माण और संबंधित घटकों में निवेश के लि ए 
सब्सिडी (IEA, 2022c) आदि  के रूप में न ीतिगत समर्थन 
करत हैं ।

IV.42 	 ईवी पर स्वि च करन से ता ंबा, लिथिय म, निकल, 
मैंगनीज और  ग्रेफाइट जैसे ख निजों की आपूर्ति   और  ईवी 
विनिर्माण में उपयोग किए जान वाले दरु्लभ पथृ्वी तत्वों के लिए 
खानों पर दबाव पड़ना तय है (चार्ट  IV.8)। यह पवन ऊर्जा  के 
लिए भी लाग होता है। यह महत्वपूर्ण है कि खनन और निष्कर्षण 
की पर्यावरणीय लागतों को सटीक रूप से ध्यान में रखा जाए 
और उचित मुआवजा प्रणाली तयार किया जाए। यक्रेन  में यदु्ध 
के बाद इन धातुओ ंकी कीमतें बढ़ीं, और उनकी आपूर्ति  शृंखला 
अत्यधिक कें द्रीय बनी हुई है।

7	  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (17 अप्रैल, 2023 को एक्सेस किया गया)।
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IV.43 	 दनुिया  भर  में लिथिय म-आयन ब टरी उत्पादन  का 
तीन-चौथाई उत्पादन चीन में कें द्रित है, और आधे से अधिक 
लिथियम, कोबाल्ट  और  ग्रेफाइट प्रसंस्करण और  शोधन  
क्षमता  वहां स्थित  है। न वीकरणीय ऊर्जा  आपूर्ति   शृंखला  में 
उपयोग किए जान वाले खनिजों के भंडार का एक बड़ा हिस्सा 
मध्य और  दक्षिण अमेरिका  और  अफ्रीका  के पास है  
(चार्ट   IV.9 )। चीन  वर्तमान  में प्रमुख न वीकरणीय  ऊर्जा 
प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति  शृंखलाओ ंके प्रसंस्करण, विनिर्माण 
और  संयोजन  चरणों पर  हावी है। भारत  को  अपनी आपूर्ति 
शृंखला को सरुक्षित करन की आवश्यकता है, जिसमें स्वदेशी 
उत्पादन और बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शामिल 
है, जैसा कि यरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। 
भारत के पास न तो ऐसे खनिजों का पर्याप्त भंडार है (हाल ही 
में खोजे गए लिथियम के अलावा), और न ही यह प्रसंस्करण 
क्षमता में वि श्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी  है। इसलिए, दक्षिण-दक्षिण 
सहयोग  के लाभों को  पहचानत हुए रा जनयिक प्रयासों के 
माध्यम से इन खनिजों की निरतंर आपूर्ति  सनुिश्चित करन की 
तत्काल आवश्यकता है और साथ ही, सामग्री प्रसंस्करण, सौर 

पीवीसी, पवन  टर्बाइन, ईवी ब टरी और  संबंधित  घटक के 
विनिर्माण और संयोजन  के लि ए बड़ी क्ष  मता बनान  के लि ए 
निवेश को प्रोत्साहित करना है।

IV.44 	 सड़क परिवहन क्षेत्र के विद्युतीकरण को सब्सिडी द्वारा 
समर्थित करना होगा, विशेष रूप से चार्जिंग स्टेशनों के मामले में, 
जब तक कि ईवी घनत्व बिना किसी समर्थन के चार्जिंग बनुियादी 
ढांचे को बनाए रखन के लिए पर्याप्त न हो जाए। मौजूदा पार्किं ग 
स्थानों में होम चार्जर की स्थापना को प्रोत्साहित करना, न ई 
इमारतों के लिए ईवी तत्परता को अनिवार्य करना और मौजूदा 
इमारतों में चार्जर की स्थापना भविष्य का मार्ग है। बटरी और ईवी 
उत्पादन में शामिल धातओु ंका पनुर्चक्रण या लिथियम आयरन 
फॉस्फे ट कैथोड और  मैंगनीज-समदृ्ध कैथोड जैसी न ई 
प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ना धात   ु की कमी से निपटने और 
स्थानीय बटरी उत्पादन को प्रोत्साहित करन के लिए आवश्यक 
हो सकता है। परुानी बटरियों के प्रभावी पनुर्चक्रण के लिए बटरी 
मानकीकरण और सेकें ड-हैंड बटरियों के परीक्षण और मूल्यांकन 
के लिए मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करना आवश्यक 
हो सकता है।

चार्ट IV.8: चयनित स्वच्छ और जीवाश्म ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की खनिज तीव्रता

स्रोत: आईईए (20220) से पनुरुत्पादित।
 

तांबा

लिथियम

निकल

मैंगनीज

कोबाल्ट

क्रोमियम

मोलिब्डेनम

ग्रेफाइट 

जस्ता

रयेर अर्थ 

सिलिकॉन

अन्य

परिवहन (किग्रा/वाहन)

विद्युत उत्पादन (किलो/मेगावाट)

इलेक्ट्रिक कार

पारपंरिक कार

अपतटीय हवाओ ं

तटवर्ती हवा

सौर पी. वी.

नाभिकीय

कोयला

प्राकृतिक गस
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चार्ट IV.9: आपूर्ति शृखंला चरण और देश/क्षेत्र के आधार पर चयनित 
स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की भौगोलिक एकाग्रता, 2021

टिप्पणिया:ँ एनएएम: उत्तरी अमेरिका: शेष एपीएसी: चीन और भारत को छोड़कर एशिया-
प्रशांत क्षेत्र; सीएसएएम: मध्य और दक्षिण अमेरिका। 
स्रोत: आईईए (2022डी) से पनुरुत्पादित।

 

8	 हाइड्रोजन को उत्पादन की विधि के आधार पर ग्रे, नीले और हर ेरगं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रे हाइड्रोजन सबसे व्यापक रूप से उत्पादित है, और भाप 
सधुार के माध्यम से मीथेन से उत्पन्न होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पन्न करता है। जब भी भाप सधुार से उत्पन्न कार्बन को 
पकड़ा जाता है और औद्योगिक कार्बन कैप्चर और भडंारण के माध्यम से भूमिगत रूप से सगं्रहीत किया जाता है तो हाइड्रोजन को नीला लेबल किया जाता है। 
इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी को दो हाइड्रोजन परमाणओु ंऔर एक ऑक्सीजन परमाण ुमें विभाजित करन के लिए अधिशेष अक्षय ऊर्जा स्रोतों से स्वच्छ 
ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।

28 मीट्रिक टन  प्रति  वर्ष  होन की उम्मीद है (टीईआरआई, 
2022)। वर्तमान में, अधिकांश खपत ग्रे हाइड्रोजन8 की है और 
इसका उपयोग काफी हद तक उर्वरक और  रिफाइनरी क्षेत्रों 
तक ही सीमित है। सीमेंट, स्टील और परिवहन जैसे कठिनाई 
-से-कम किए जा सकने वाले क्षेत्र भविष्य के प्रमुख हाइड्रोजन-
खपत वाले क्षेत्र हो सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कम मांग के दौरान 
अतिरिक्त ऊर्जा  को संग्रहित करन का एक प्रभावी तरीका हो 
सकता है जिसे मांग बढ़न पर ग्रिड में वापस भेजा जा सकता है। 
2030 तक हरित हाइड्रोजन की लागत 50 प्रतिशत से अधिक 
कम होन की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से भारत में नवीकरणीय 
ऊर्जा   और  इलेक्ट्रोलाइजर  की लागत  में कमी से प्रे रित  है 
(टीईआरआई, 2022)। रा ष्ट्रीय  हरित  हाइड्रोजन मि शन  का 
लक्ष्य  भारत  को  हरित  हाइड्रोजन और  उसके डेरिवेटिव के 
उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक कें द्र बनाना 
है। इसके अलावा, इससे 2030 तक जीवाश्म ईधंन के आयात 
में ₹1 लाख करोड़ से अधिक की कमी आएगी, जि ससे कुल 
आयात ब िल में कमी आएगी। विभि न्न  सार्वजनिक क्षेत्र  के 
उद्यमों और  समूहों न  हरित  हाइड्रोजन  क्षेत्र  में दीर्घकालिक 
निवेश प्रतिबद्धताओ ंकी घोषणा की है।

IV.46 	 इसके अलावा, ग्रीन  हाइड्रोजन मि शन  भारत  के 
अकार्बनीकरण के लि ए एक प्रमखु उत्प्रेरक हो सकता  है, जो 
सरकार की सक्रिय नीति फोकस, महत्वाकांक्षी  निजी क्षेत्र की 
साझेदारी और लाभप्रद उत्पादन  वातावरण पर आधारित  है। 
प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों की तलुना में त लुनात्मक रूप से कम निर्माण 
लागत  के साथ  प्रचरु  मात्रा  में न वीकरणीय  ससंाधनों की 
उपलब्धता के साथ, भारत हरित हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी 
भूमिका निभान के लिए अच्छी स्थिति में है। तकनीकी प्रक्रियाओ ं
का  स्वदशेीकरण और  अग्रणी प्रौ द्योगिकी के लि ए उद्योग-
आधारित अनसुधंान एव ंविकास हरित हाइड्रोजन उत्पादन के 
लिए इलेक्ट्रोलिसिस क्षमता बढ़ान की कंुजी होगी।

हरित हाइड्रोजन

IV.45 	 हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा  का उपयोग करके 
पानी के अणओु ंके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन 
है। भारत  वर्तमान  में सालाना  लगभग  6.17 मीट्रिक टन 
हाइड्रोजन की खपत करता है, और 2050 तक इसके बढ़कर 
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खनन

पदार्थ प्रससं्करण

पदार्थ प्रससं्करण

पदार्थ प्रससं्करण

विनिर्माण और सयंोजन

विनिर्माण और सयंोजन

विनिर्माण और सयंोजन

ताबँा

चीन भारत शेष एपीएसी सीएसएएम एनएएम अफ़्रीका यूरशेिया यूरोप अनिर्दिष्ट

चीन भारत शेष एपीएसी सीएसएएम एनएएम अफ़्रीका यूरशेिया यूरोप अनिर्दिष्ट

चीन भारत शेष एपीएसी सीएसएएम एनएएम अफ़्रीका यूरशेिया यूरोप अनिर्दिष्ट

ताबँा अल.ु पॉलीसिलिकॉन वेफर  सेल पीवी मॉड्यूलबाक्साइट चादँी

निकल

निकल निकलकोबाल्ट  कोबाल्ट ग्रेफाइट ग्रेफाइट कैथोड एनोड बैटरी ईवीबॉक्साइट अलमुिनियमलिथियम लिथियम 

प्लैटिनम पलैडियम निकल इलेक्ट्रोलाइजर  ईधंन बटरी 
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कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस)

IV.47 	 अग्रणी अमेरिकी त कनीकी कंपनियों9 न  ग्लोबल 
वार्मिंग  को रो कने के लि ए वायमुंडल से CO

2
 (जिसे कार्बन 

कैप्चर  के रूप में जाना  जाता  है) को  हटान
 
के लि ए 925 

मिलियन अमेरिकी डॉलर  देने का  वादा किया   है । जलवाय ु
परिवर्तन के कि सी भी विना शकारी प्रभाव को रोकने के लि ए 
वैश्विक स्तर पर 2050 तक प्रति वर्ष लगभग छह गीगाटन CO

2 

को वायमुंडल
 
से हटान की आवश्यकता है (मैकिन्से एडं कंपनी, 

2022)। भारत के आगामी कार्बन ट्रेडिग बाजार में कार्बन ट्रेडिग 
के लिए अर्हता प्राप्त करन वाली 13 गतिविधियों में से एक के 
रूप में कार्बन कैप्चर यटिलाइजेशन एडं स्टोरेज (सीसीयूएस) 
को  शामिल करन से भारत  को  CO

2
 उत्सर्जन  (पीआईबी, 

2023) से निपटने के लि ए अधिक विविध  टूलकिट प्रदान 
किया जा सकता है । इसके अलावा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय (MoPNG) को 2022-23 के बजट में ₹35,000 
करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ, जि से सीसीयूएस जैसी कार्बन 
पथृक्करण प्रौद्योगिकियों में प्रयोग किए जान की उम्मीद है। इस 
प्रकार, सीसीयूएस स्टील, सीमेंट और  पेट्रोकेमिकल्स  (नीति 
आयोग, 2022ए) जैसे कठिनाई से कम किए जान वाले उद्योगों 
को अकार्बनीकरण करके 2050 तक CO

2
 उत्सर्जन को 50 

प्रतिशत तक कम करन के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करन में 
महत्वपूर्ण  भूमिका  निभा  सकता  है। हालाकँि, इसकी महंगी 
लागत  संरचना  और  अप्रमाणित त कनीक कुछ न कारात्मक 
जोखिम पैदा करती है।

परमाणु ऊर्जा

IV.48	 विश्व परमाण ुउद्योग स्थिति रिपोर्ट  2022 के अनसुार, 
2021 में वैश्विक वाणिज्यिक सकल बिजली उत्पादन में परमाण ु
ऊर्जा  की हि स्सेदारी घटकर  9.8 प्रतिशत  हो ग ई - जो  चार 
दशकों में सबसे कम है - और  1996 के 17.5 प्रतिशत  के 
उच्चतम स्तर से 40 प्रतिशत नीचे है। । भारत में परमाण ुऊर्जा 
उत्पादन 2022 में कुल बिजली उत्पादन का 2.6 प्रतिशत था। 
भारत में दनुिया के कुल 411 कार्यरत परमाण ुरिएक्टरों में से 19 

हैं, जिनमें से अक्तूबर  2022 तक आठ निर्माणाधीन हैं। गिरावट 
की प्रवतृ्ति  काफी हद त क 2011 में फुकुशिमा  आपदा  की 
प्रतिक्रिया के रूप में है, जिसके बाद फ्रांस जैसे धारणीय ऊर्जा 
सरुक्षा के व्यवहार्य मार्ग के रूप में परमाण ुऊर्जा में दृढ़ विश्वास 
रखन वालों न भी इसे कम करन का  निर्णय लिया । हालाकँि, 
महामारी के बाद ऊर्जा की कमी और यक्रेन  में यदु्ध के कारण 
यूरोप में ऊर्जा सकंट न परमाण ुऊर्जा में रुचि को पनुर्जीवित 
किया है।

IV.49 	 नई प्रौद्योगिकियां उभर र ही हैं, जैसे कि ब हुत छोटे 
रिएक्टर, जो सीलबंद होत हैं और उन्हें नियमित रूप से ईधंन 
भरन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे वे उन अनुप्रयोगों 
के लि ए उपयकु्त होत हैं जिन में पूरे रिएक्टर को ग्रि ड में प्लग 
किया  जा  सकता  है या कि  सी दूरस्थ  स्थान  पर  छोड़ा  जा 
सकता  है जहां ईधंन भरन की आवश्यकता होन तक वे कई 
वर्षों तक काम कर सकते हैं। आयातित यरेनियम पर अपनी 
निर्भरता  कम करन के लि ए, भारत  लंबे समय  में थो रियम 
आधारित परमाण ु रिएक्टरों की ओर मुड़ रहा  है, क्योंकि यह 
ईधंन  देश के पूर्वी  और  पश्चिमी त टों के मोनाजाइट र ेत  में 
उपलब्ध है।

सतत ऊर्जा सकं्रमण के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई) और मशीन 
लर्निंग (एमएल)।

IV.50 	 हाल के वर्षों में, इंटरनट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सक्षम 
सेंसर, उपग्रह डेटा और ड्रोन के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा 
अनलॉक किया गया है, जिसमें जलवाय ुसमाधानों की पहचान 
करन और प्रचार करन के लिए एआई, एमएल और ब्लॉकचेन का 
उपयोग करन की सभंावना  है। य  प्रौ द्योगिकिया ँ चनुौतियों को 
मापने, समझने और  मूल्यांकन  करन तथा  पूर्वानमुान  लगान, 
सूचित नीति विकल्पों को सक्षम करन, प्रतिक्रियाओ ंके स्वचालन 
की अनमुति दनेे, ससंाधन उपयोग को अनकूुलित करन और 
स्मार्ट ब नुियादी ढाचँा प्रदान करन में मदद कर सकती हैं। इसके 
अलावा, एआई स्मार्ट ग्रि ड को सक्षम करके उतार-चढ़ाव वाली 
आपूर्ति के नवीनीकरण को एकीकृत करन में भी मदद कर सकता 

9	 चार बड़ी टेक कंपनिया - अल्फाबट, मेटा, Shopify और स्ट्राइप।
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है जो आशंिक रूप से उच्च धप और हवा की गति  के समय 

बिजली की मांग से मेल खाता है। अनमुान है कि एआई में 93 

प्रतिशत पर्यावरणीय सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करन में सक्षम 

होन की क्षमता है (रोलनिक एव ंअन्य ., 2023)। विभिन्न एमएल 

प्रौद्योगिकियों में ब िजली प्रणालियों, परिवहन  और  जलवाय ु

भविष्यवाणी ( सारणी IV.5 ) जैसे डोमेन  में हरित  समाधान 
प्रदान करन की अपार क्षमता है।

IV.51 	 हरित  परिवर्तन  पर  प्रगति  को  आकार  देने वाली 
प्रौद्योगिकी की उम्मीद के साथ, अनुसंधान  एवं वि कास  
व्यय  में बड़ी  और  निरतंर  वदृ्धि  के साथ  एक न वाचार- 

सारणी IV.5: मशीन लर्निंग और जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए इसका उपयोग 

समाधान डोमने कारण 
अनमुान

कंप्यूटर दृष्टि व्याख्यायोग्य 
मॉडल

प्राकृतिक 
भाषा 

प्रससं्करण

सदुृढीकरण 
सीखना और 

नियतं्रण

समय 
शृखंला 
विश्लेषण

स्थानातंरण 
सीखना

अनिश्चितता 
परिमाणीकरण

बिना 
पर्यवेक्षण के 

सीखना

बिजली व्यवस्था          
कम कार्बन वाली बिजली को सक्षम करना  ✅ ✅  ✅ ✅  ✅ ✅

वर्तमान-प्रणाली के प्रभावों को कम करना ✅    ✅  ✅ ✅

वैश्विक प्रभाव सनुिश्चित करना ✅     ✅  ✅

परिवहन          
परिवहन गतिविधि को कम करना ✅   ✅  ✅ ✅

वाहन दक्षता में सधुार ✅   ✅     
वैकल्पिक ईधंन एव ंविद्युतीकरण    ✅    ✅

इमारतें और शहर          
इमारतों का अनकूुलन ✅  ✅ ✅ ✅   

शहरी नियोजन ✅   ✅ ✅  ✅

शहरों का भविष्य ✅   ✅ ✅ ✅

उद्योग          
आपूर्ति श्रृंखलाओ ंका अनकूुलन ✅   ✅ ✅    
सामग्री में सधुार         ✅

उत्पादन एव ंऊर्जा ✅ ✅  ✅     
खेत और जगंल          
उत्सर्जन की रिमोट सेंसिगं  ✅        
परिशदु्ध कृषि ✅   ✅ ✅    
पीटलैंड की निगरानी करना  ✅        
कार्बन डाइऑक्साइड हटाना          
सीधा हवाई कब्जा         ✅

CO
2 को अलग करना

✅      ✅ ✅

जलवायु भविष्यवाणी          
डेटा, एमएल और  जलवाय ुवि ज्ञान  को 
एकजटु करना

✅ ✅   ✅  ✅  

चरम घटनाओ ंका पूर्वानमुान लगाना ✅ ✅   ✅  ✅  

स्रोत: रोल्निक एव ंअन्य । (2023)।
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दनुिया को एक शाश्‍वत ऊर्जा पथ पर रखन में नवाचार का कें द्रीय स्‍थान 
है। य ह मौजूदा  प्रक्रियाओ ंमें सधुार करके और  व्यापार करन के न ए 
तरीके पैदा  करके मूल्य निर्माण करता  है। न वाचार  उपलब्ध न ीति 
विकल्पों के पोर्टफोलियो और लक्ष्यों को  पूरा करन के लि ए सभंावित 
रणनीतियों को बढ़ाता है। समय के साथ, यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त 
करन की लागत को कम करता है (कोबोस एव ंअन्‍य, 2006)।
1996 और  2020 के ब ीच वार्षिक आवतृ्ति  के साथ  12 उन्‍नत 
अर्थव्‍यवस्‍थाओ ं(एई) और उदीयमान बाज़ार अर्थव्‍यवस्‍थाओ ं(ईएमई) 
(भारत सहित) के पैनल डेटासेट का उपयोग करत हुए, कुल ऊर्जा खपत 
में न वीकरणीय ऊर्जा  के हि स्से  को  प्रभावित करन वाले कारकों का 
आकलन किया गया है (सारणी 1)। विश्लेषण में जलवाय ुपरिवर्तन शमन 
में सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और तल और प्राकृतिक गस 
भडंार  के स्तर को  नियतं्रित करन के लि ए प्रति  व्यक्ति CO

2
 समकक्ष 

उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति जीडीपी को शामिल किया गया है - क्योंकि 
घरलूे स्तर पर  ऐसे भडंार की उपलब्धता प्राथमिकतानसुार  स्थानीय 
ऊर्जा मि श्रण को प्रभावित कर सकती है। अनसुधंान और विकास पर 
सकल घरलूे व्यय  में सभी निवासी कंपनियों, अनसुधंान  ससं्थानों, 
विश्वविद्यालयों और  सरकारी प्रयोगशालाओ ं द्वारा  अनसुधंान  और 
विकास पर कुल व्यय (वर्तमान और पूजंी) शामिल है। यह पाया गया है 
कि सकल घरलूे उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनसुधंान और विकास 
से सबंधंित  व्यय जितना   अधिक होगा, न वीकरणीय  ऊर्जा  की ओर 
अधिक बदलाव होगा। यह प्रभाव एक अतंराल के साथ अनभुव किया जा 
सकता है (लगभग दो साल का, जैसा कि मॉडल 2 और 3 में है)। इसलिए, 
नवाचार के लाभ परिणाम दिखाई दनेे, वाणिज्यिक क्षेत्र तक विस्तारित 
करन और अतं में वास्तविक ऊर्जा मिश्रण में रुपांतरित होन में समय ले 
सकते हैं। प्रौ द्योगिकी न वाचार स्‍वय मेंव वि कसित न हीं होता, बल्‍कि 
बाजार सरंचना, उद्यमशीलता के लिए सार्वजनिक समर्थन, और प्रत्यक्ष 
सरकारी निवेश नई प्रौद्योगिकियों के उभरन की गति और उन्‍हें अपनाए 
जान को प्रभावित करत हैं। यह ऊर्जा  के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के 
अन्य क्षेत्रों के लिए भी सच है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि भविष्य 
में हरित ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करन के लिए नवाचार के लिए ससंाधनों के 
प्रवाह को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

बॉक्स IV.2  
शाश्‍वत ऊर्जा सकं्रमण के लिए नवाचार

सारणी 1: पैनल डाटा विश्‍लेषण परिणाम 
चर मॉडल (1) 

नवीकरणीय  
ऊर्जा का हिस्सा

मॉडल (2) 
नवीकरणीय  

ऊर्जा का हिस्सा

मॉडल (3) 
नवीकरणीय 

 ऊर्जा का हिस्सा

प्रति व्यक्ति CO
2 
उत्सर्जन 0.004 

(0.005)
-0.001

(0.009)
-0.002**
(0.001)

बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता -0.001***
(0.000)

-0.001**
(0.000)

-0.001***
(0.000)

सकल घरलूे उत्पाद में अनसुधंान 
एव ंविकास व्यय का हिस्सा

0.042**
(0.018)

-0.095***
(0.021)

-0.075**
(0.034)

सकल घरलूे उत्पाद में अनसुधंान 
एव ंवि कास व्यय हि स्सेदारी में 2 
साल का अतंराल

0.141***
(0.039)

0.105***
(0.037)

लॉग प्रति व्यक्ति जीडीपी 0.005
(0.014)

0.003**
(0.002)

लॉग तल भडंार 0.016***
(0.002)

लॉग गस भडंार 0.010
(0.007)

अतंरोधन  -0.041
(0.055)

-0.053
(0.175)

-0.027
(0.019)

R2 0.62 0.74 0.96
टिप्पणी 129 75 73
दशे 12 7 5

टिप्‍पण‍िया:ं ***: p<0.01, **: p<0.05, *: p<0.1; कोष्टक में सदुृढ़ता मानक त्रुटिया। 
सभी मॉडल यादृच्छिक प्रभाव विनिर्देश का उपयोग करत हैं (जैसा कि हौसमैन परीक्षण द्वारा 
समर्थित है) और वर्ष निश्चित प्रभावों को शामिल करत हैं। 
चरों पर टिप्‍पण‍िया ं: न वीकरणीय ऊर्जा खपत  (एक्‍साज्‍यूल्‍स); प्रति  व्यक्ति CO2

 उत्सर्जन 
(प्रति 1 बिलियन आबादी के बराबर मिलियन टन CO

2
); बिजली के लिए कोयला निर्भरता 

(कुल ब िजली उत्पादन  में कोयले का हि स्सा); सकल घरलूे उत्पाद के हि स्से  के रूप में 
अनसुधंान एव ंवि कास व्यय (प्रतिशत); प्रति व्यक्ति सकल घरलूे उत्पाद (2017 अमेरिकी 
डॉलर पीपीपी); सिद्ध तल भडंार (हजार मिलियन बरल); सिद्ध गस भडंार (ट्रिलियन क्यूबिक 
मीटर)। बीपी सांख्यिकीय समीक्षा और विश्व बैंक के आकंड़े। 

समर्थक न ीति  व्यवस्था को प्राथमि कता  देना  महत्वपूर्ण  है 
(बॉक्स IV.2)।

डिजिटलीकरण और ऊर्जा दक्षता

IV.52	 डिजिटलीकरण, ऊर्जा दक्षता बढ़ान, परिवहन, भवन 
और उद्योग जैसे प्रमखु ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में ऊर्जा की बचत करन 
का एक शक्तिशाली साधन साबित हो सकता है ( चार्ट  IV.10 )। 
नीति डिज़ाइन चरण में, डिजिटल उपकरण अधिक विस्तृत और 
वास्तविक समय डेटा तक पहुचं प्रदान कर सकते हैं, और उन्नत 

विश्लेषण और मॉडलिंग क्षमताए ंकार्यक्रमों के प्रभाव और लागत-
प्रभावशीलता  की भविष्यवाणी करन में मदद कर  सकती हैं। 
कार्यक्रम कार्यान्वयन  के दौरान  अधिक उपयोगकर्ता-कें द्रित 
नीतियों को  सक्षम करन के लि ए डिजि टलीकरण एक प्रभावी 
सचंार उपकरण हो सकता है ( सारणी IV.6 )।

परिवहन क्षेत्र

IV.53	 परिवहन क्षेत्र की वैश्विक अतंिम ऊर्जा मांग में लगभग 
28 प्रतिशत और ईधंन ज्‍वलन से वैश्विक CO

2
 उत्सर्जन में 23 

सदंर्भ:

- कोबोस, पी. एच., एरिक्सन, जेडी और ड्रेनन, टीई (2006)। तकनीकी 
शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा लागत: अमेरिकी अक्षय ऊर्जा नीति के 
लिए निहितार्थ। ऊर्जा नीति। खंड 34, अकं 13. पषृ्ठ 1645-1658
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मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

प्रतिशत हिस्‍सेदारी है (आईईए, 2017)। ऑटोमेटेड, कनेक्टेड, 
इलेक्ट्रिक एडं शेयर्ड (एसीईएस) गतिशीलता सबंधंी कार्य और 

शदु्ध प्रभाव समग्र परिवहन क्षेत्र के भविष्य के ऊर्जा और उत्सर्जन 
प्रक्षेपवक्र को आकार दनेे में महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाएगें। उच्च 

चार्ट IV.10: ऊर्जा मागं वाले क्षेत्रों पर डिजिटलीकरण का सभंावित प्रभाव

स्रोत : आईईए से लिया गया (2017)

सारणी IV.6: ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देन ेके लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरण

उपकरण दशे परियोजना विवरण

भौगोलिक सूचना 
प्रणाली (जीआईएस) 
मानचित्रण और 
रिमोट सेंसिगं

यूरोप हॉट मैप्स प्रोजेक्ट ओपन-सोर्स  टूल है जो  शहर  के यो जनाकारों को सभंावित रूप से उच्च  हीटिग या   कूलिंग लोड वाले 
भौगोलिक क्षेत्रों की कल्पना करन की अनमुति दतेा है, जिसे तब हीटिग या कूलिंग एक्शन प्लान के हिस्से 
के रूप में ऊर्जा दक्षता उन्नयन के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

आभासी इमारतें और 
डिजिटल जडु़वां शहर

सिगंापरु वर्चुअल सिगंापरु शहर में हर इमारत की 3डी डिजिटल प्रतिकृतिया सटीक रूप से यह अनकुरण करन की क्षमता प्रदान करती 
हैं कि शहर में नए विकास और नियोजन परिवर्तन ऊर्जा से सबंधंित सकेंतकों, सड़क और पैदल यातायात 
प्रवाह, हीटिग और शीतलन आवश्यकताओ ंआदि की एक शृखंला को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

डिजिटल प्रमाणन 
और अनपुालन

यूरोपीय 
सघं, चीन

स्मार्टफोन और एप‍्प के साथ 
सयंक्ु‍त रूप में क्यूआर कोड

उपकरणों पर क्यूआर कोड होन और वह डेटाबस से जडु़े होन पर, उपभोक्ता आसानी से उपकरणों की 
ऊर्जा दक्षता की जांच और तलुना कर सकते हैं।

डिजिटल सचंार और 
नेटवर्किं ग

यूएस निर्माण प्रदर्शन डेटाबस सरकारों, उपयोगिताओ,ं ऊर्जा  दक्षता कार्यक्रमों, भवन मालिकों और  निजी कंपनियों से निर्माण ऊर्जा 
प्रदर्शन के डेटा तक पहुचंने और ब्राउज़ करन में लोगों की मदद करन के लिए बनाया गया ऑनलाइन टूल।

प्राकृतिक भाषा 
प्रससं्करण 

यूएस अमेरिकी ऊर्जा विभाग नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रगति की जानकारी प्राप‍्त करन के लिए ऊर्जा निवेश और कंपनी की जानकारी 
पर टेक्‍स‍्ट और सखं्यात्मक डेटा को स्कैन  करना।

वेब खोज विश्लेषिकी स्वीडन, 
डेनमार्क , 
फिनलैंड, 
आइसलैंड

नॉर्डक्रॉल प्रोजेक्ट वेब स्क्रैपि गं विनियामकों को यह पता करन के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करता है कि क्या बचे जा रहे 
मॉडल न्यूनतम ऊर्जा  प्रदर्शन  मानकों को  पूरा न हीं करत हैं। स्वचालित उपकरणों का  उपयोग करके, 
विनियामक यह पता करन के लिए ऑनलाइन शॉपिगं वेबसाइटों को त‍वरित स्कैन  कर सकते हैं कि उनके 
दशे में बिक्री के लिए कौन से मॉडल पेश किए जा रहे हैं।

स्रोत: आईईए (2021 बी)।

 

30 Impact of digitalization on energy demand in transport, buildings and industry 

Introduction 

Digitalization can be a powerful means for increasing efficiency, productivity and 
energy savings in transport, buildings and industry. This chapter explores specific 
impacts of digitalization within each of these demand sectors.1 The magnitude of 
potential impacts – and associated barriers – varies greatly depending on the particular 
application (Figure 2.1).  

Broader systemic implications, including digitalization’s ability to break down 
boundaries between various demand and supply sectors leading to even more 
potentially transformative impacts, are discussed in Chapter 4. Cross-cutting risks 
such as cybersecurity, data privacy and job losses are discussed in Chapter 6. 

Figure 2.1 Digitalization’s potential impact on transport, buildings, and industry 

 
Key message: Digital technologies and applications face a variety of barriers to adoption and use, 
and their impacts on energy use differ across demand sectors. 

Notes: The digitalization trends/strategies included in this figure are not intended to be exhaustive. “Magnitude of potential 
change to energy demand” indicates the potential impact of digitalization on energy demand in absolute terms, which may 
be positive or negative. “Barriers to digitalization” include technological, regulatory and public perception components. The 
quadrants are illustrative only and intended to give a sense of relative magnitude. 

 
1 Digitalization outside the energy sector, such as e-commerce, e-materialisation (e.g. e-books, DVDs to streaming video), and 
teleworking, could also change energy use patterns through a range of efficiency, substitution, and rebound effects. Relevant 
examples are discussed in this chapter. See Horner, Shehabi, and Azevedo (2016) for a detailed discussion around the challenges 
in quantifying the direct, indirect, structural, and behavioural effects of digitalized products and services. 
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जनसखं्या घनत्व और अच्छे सार्वजनिक परिवहन नटवर्क  वाले 
शहरों में, डिजिटलीकरण वाहन स्वामित्व के पारपंरिक प्रतिमान 
से एक सेवा के रूप में गतिशीलता (एमएएएस) के प्रावधान की 
ओर बदलाव में योगदान द ेसकता है, जो एक एकीकृत रूटिग 
और भगुतान मंच की पेशकश करके साझा गतिशीलता सेवाओ ं
को सरल बना सकता है।

हरित भवन 

IV.54 	 2021 में, भवनों का  वैश्विक अंतिम ऊर्जा ख पत में 
लगभग  30 प्रतिशत  और  कुल ऊर्जा   क्षेत्र  उत्सर्जन  में 27 
प्रतिशत हि स्सा था   (आईईए 2022 ई)। डिजि टलीकरण में 
समग्र ऊर्जा  उपयोग को कम करत हुए भवनों में उपयोगकर्ता  के 
आराम को बढ़ान की महत्वपूर्ण क्षमता है। किसी भवन के ऊर्जा 
भार को सक्रिय नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करके प्रबंधित 
किया जा सकता है जो सेंसर से वास्तविक समय के डेटा का 
उपयोग करत हैं। जहां भी संभव हो, सक्रिय नियंत्रणों को भवन 
ऊर्जा   सेवाओ ंके साथ बौद्ध‍िक रूप से एकीकृत होना चाहिए 
तथा ग्रिड से जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए, जिससे 
बिजली आपूर्ति  और मांग प्रबंधन बहतर हो सके। इसी तरह, 
सार्वजनिक स्थानों पर  स्मार्ट  लाइटिग, वि शेष रूप से स् ट्रीट 
लाइटिग, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैंप के उपयोग से 
प्रत्यक्ष ऊर्जा ब चत से परे ऊर्जा  उपयोग में कटौती कर सकती 
है, और स्ट्रीट लाइट को ट्रैफिक लाइट और अन्य यातायात 
प्रबंधन  उपकरणों से जोड़ सकती है। न ीति  निर्माताओ ंऔर 
कंपनियों को य ह सनुिश्चित  करन की आवश्यकता  है कि 
उपकरण ओपन-सोर्स या संगत सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके 
जानकारी प्रदान  करन और प्रा प्त करन में सक्षम हैं ताकि 
प्रौद्योगिकियों में इंटरऑपरेबिलिटी संभव हो  सके। सहायक 
नीतिगत ढांचे, जैसे कि ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों की थोक 
खरीद और व्हाइट सर्टिफि केट10 उत्पाद लागत को कम करके 
और यह सनुिश्चित करके कि वे प्रौद्योगिकियां ऊर्जा ब चत प्रदान 
करती हैं, मदद कर सकते हैं। 

उद्योग

IV.55 	 उद्योग  क्षेत्र  का  वैश्विक अतंिम ऊर्जा ख पत  में 38 
प्रतिशत और कुल CO

2
 उत्सर्जन में लगभग एक-चौथाई हिस्सा 

है (IEA, 2022एफ) । इस सबंधं  में सक्रिय सरकारी न ीतियां 
छोटे और मध्यम आकार  के उद्यमों की मदद कर सकती हैं, 
जिनके पास अब तक इन प्रौद्योगिकियों के लिए पर्याप्त अनभुव 
नहीं हो  सकता  है। आईएसओ 50001 जैसी ऊर्जा  प्रबधंन 
प्रणालियों को अपनाना  – जो कि   एक ऊर्जा  प्रबधंन  के लि ए 
वैश्विक मानक है- कई दशेों में सरकारी नीतियों या प्रोत्साहनों से 
प्रेरित है।

जलवायु-रोधी कृषि/अवसरंचना

IV.56 	 वैश्विक स्तर पर जीएचजी उत्सर्जन में कृषि का योगदान 
25 प्रतिशत है, और वैश्विक सकल घरलूे उत्पाद में चार प्रतिशत 
योगदान  है। कृषि में जलवाय ु परिवर्तन  शमन  उपायों के लि ए 
उपयकु्त प्रौद्योगिकियों को अपनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र 
अभी भी कई कम आय वाले दशेों में आय का एक बड़ा हिस्सा है, 
जो श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से का उपयोग करता है। खाद्य और 
कृषि सगंठन  (एफएओ) र णनीतिक फ्रे  मवर्क   2022-2031 के 
अनरुूप, टि काऊ कृषि-खाद्य  प्रणालियों के वि कास के लि ए 
जलवाय ु प्रज्ञ  कृषि (क्‍लाइमेट स्‍मार्ट   एग्रीकल्‍चर) प्रथाओ ं को 
विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है।

IV.57 	 एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), कम जतुाई और 
संवर्धित पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से फसल जीवन चक्र 
के विभि न्न चरणों में कृषि में प्रौद्योगिकीय प्रगति महत्वपूर्ण  है 
और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए उसे सार्वजनिक निवेश के 
माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, बड़े पैमान 
पर कृषि उत्पादन के लिए सटीक कृषि तकनीकों की भूमिका के 
बारे में जागरूकता  को  और ब ढ़ाया  जाना  चाहिए क ्योंकि 
अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि यह इष्टतम खती 
के लि ए आवश्यक रसायनों की मात्रा को कम कर सकता  है 

10	  प्राधिकृत निकाय द्वारा जारी किया जान वाला एक व्यापार योग्य साधन जो यह गारटंी दतेा है कि ऊर्जा बचत की एक निर्दिष्ट राशि प्राप्त की गई है, जिसे आमतौर 
पर ऊर्जा बचत की एक निश्चित समग्र राशि प्राप्त करन के लिए एक उपयोगिता पर दायित्व के साथ जोड़ा जाता है।
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और ना इट्रोजन  अवशेषों के स्तर  को  कम कर  सकता  है 
(बोंगियोवानी एवं अन्‍य, 2004)। 

IV.58 	 अनियमित  वर्षा , बा दल फटने और गर्मी   की लहरों 
जैसी बढ़ती जलवाय ुघटनाओ ंके कारण भारत में इन नई कृषि 
प्रौद्योगिकियों की प्रासंगिकता बढ़ गई है। कृषि-तकनीक क्षेत्र में 
कई स्टार्ट -अप कृषि उत्पादकता में सधुार, फसल के नुकसान 
को  कम करन, ब हतर  फसल भंडारण और  पानी तथा 
खरपतवारनाशकों पर निर्भरता को कम करन के लिए स्थायी 
समाधान प्रदान कर रहे हैं। कृषि पद्धतियों के तरीकों में प्रगति 
से पर्याप्त पर्यावरणीय लाभ हो सकते हैं जैसे कि जल प्रतिधारण 
क्षमता में वदृ्धि और जैविक कार्बन का संचय।

IV.59 	 मैपिंग  और  सर्वेक्षण, हवाई लेजर  स्कै निंग, उपग्रह 
रिमोट सेंसिंग, टाइड गज, सैटेलाइट अल्टीमेट्री और जीपीएस 
जैसी प्रौद्योगिकियों के बढ़त उपयोग से इन आघातों के प्रभाव 
को कम करन के लिए मजबूत जलवाय ुपरिवर्तन अनुकूलन तत्र 
विकसित  करन में मदद मि ल सकती है। जलवाय ु प्रतिरोधी 
बनुियादी ढांचा नटवर्क  का  निर्माण भी अर्थव्यवस्था के अन्य 
क्षेत्रों में इसके प्रभाव विस्‍तार को देखत हुए महत्वपूर्ण है। पेरिस 
में एक बड़ी बाढ़ के संभावित प्रभाव पर एक अध्ययन में पाया 
गया कि बाढ़ क्षति में बनुियादी ढांचा क्षेत्र की प्रत्यक्ष लागत का 
30 से 55 प्रतिशत  का न ुकसान  हो  सकता  है (ओईसीडी, 
2018)। समुत्‍थानशील बनुियादी ढांचा नटवर्क  प्रत्यक्ष नुकसान 
को कम करन और जलवाय ुकमजोरियों से उत्पन्न चनुौतियों 
को दूर करन के लिए महत्वपूर्ण है। एक मजबूत बनुियादी ढांचा 
नेटवर्क बनान  की भारत की आकांक्षाए ंराष्ट्रीय बनुियादी ढांचा 
पाइपलाइन, राष्ट्रीय लॉजिस्‍ट‍िक नीति और गति शक्ति जैसी 
हालिया पहलों में परिलक्षित होती हैं। भारत न कोएलेशन फॉर 
डिज़ास्‍टर  रिज़‍िलिएटं इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर  (सीडीआरआई) शरुू 
करके मजबूत क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रणालियों के लिए वैश्विक 
पहल का नतृत्व किया है (दास, 2023) ।

4. व्‍यापार नीति

IV.60	 1980 के दशक के मध्य से, वैश्वीकरण के उदय के 
साथ, ईएमई न निर्यात के लिए उत्पादन के कारण उत्पादन से 
संबंधित कार्बन उत्सर्जन में तजी से वदृ्धि देखी है (चार्ट  IV.11)। 
1990 के दशक और  2000 के दशक की शरुुआत  में 
अंतरराष्ट्रीय  कार्बन  उत्सर्जन  अंतरण (एई से ईएमई त क) 
अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जीडीपी में वदृ्धि की तुलना में बहुत 
तेजी से बढ़ा; कितु, वे 2006 से घट रहे हैं (पीटर्स एवं अन्‍य, 
2011) भू-आर्थिक ताकतों द्वारा संचालित 2018 के बाद से 
वि-वैश्वीकरण के बा वजूद, व्यापार  के माध्यम से होन वाला 
उत्सर्जन अंतरण एक बड़ी चनुौती बनी हुई है।

IV.61 	 अंतरराष्ट्रीय  व्यापार  के कारण कई तर ीकों से 
जीएचजी उत्सर्जन होता है और कार्बन उत्सर्जन पर व्यापार के 
समग्र प्रभाव को मापना एक जटिल कार्य है। पिछले दशकों में, 
व्यापारिक वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंके उत्पादन और परिवहन से 
जीएचजी उत्सर्जन में वदृ्धि हुई है। इस बात के कई प्रमाण मिल 
रहे हैं कि  वैश्विक व्यापार बढ़न  से पर्यावरणीय ग िरावट हो 

चार्ट IV.11: जीएचजी उत्सर्जन में व्यापार असतंुलन

नोट: शदु्ध उत्सर्जन अतंरण अतंरराष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन  को सदंर्भित करता है। यह 
अतंरण उत्पादन  में सन्निहित  कार्बन  उत्सर्जन  (निर्यात  सहित) और ख पत  में 
सन्निहित कार्बन उत्सर्जन (आयात सहित) में स्थित अतंर से परिभाषित होता है। 
स्रोत: डब्ल्यूटीओ (2021) से पनु: प्रस्तुत।

Trade and Climate Change – Information brief no 4  7

Figure 3: Trade imbalances in GHG emissions have decreased in recent years

Source: Wood et al. (2020). 

Note: Net emission transfers refer to the international carbon emission transfer, defined as the difference between the carbon emission embodied in  
production (including exports) and the carbon emission embodied in consumption (including imports). 

3. THE DETERMINANTS OF CARBON EMISSIONS EMBEDDED IN TRADE

While carbon emission accounting provides interesting insights on the 
amount and evolution of GHG emissions embedded in trade, it is a purely 
descriptive analysis that is silent on the determinants of GHG emissions 
embedded in trade and more broadly on the impact of trade on GHG 
emissions. The amount of GHG emissions embedded in trade is determined 
by a broad range of factors, some of which might be unrelated to trade. The 
main determinants of GHG emissions embedded in trade include (1)  the 
size of the economy; (2)  the sectoral composition of trade flows; (3)  the 
emergence of GVCs; (4)  transportation; and (5)  the energy efficiency of 
the production systems. Although they are discussed individually hereafter, 
these factors interact with each other.

3.1 Size of the economy

GHG emissions embedded in trade differ across economies reflecting, in part, differences in the sizes of the economies in 
question. The largest exporters and importers of GHG emissions are large economies. This is because the monetary value 
of exports and imports determines, in part, the quantity of GHG emissions embedded. GHG emissions embedded in trade 
also depend on the size of the population because larger countries produce and consume more.
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सकती है (अबमन और लुंडबर्ग , 2020)। यह अनुमान लगाया 
गया  है कि 20-30 प्रतिशत जीएचजी उत्सर्जन अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार  के कारण हुआ है (डब्ल्यूटीओ, 2021)। आर्थिक 
संवदृ्ध‍ि और उत्पादकता में संवदृ्धि को व्यापार उदारीकरण से 
प्राप्‍त संभावित लाभ के रूप में माना जाता है, लेकिन पर्यावरण 
पर  इस तर ह के उदारीकरण का  प्रभाव ब हस का विषय   है 
(ग्रॉसमैन और क्रुगर , 1995)।

IV.62 	 एक ओर  जहां एई जीएचजी उत्सर्जन  के शदु्ध 
आयातक हैं, ईएमई और कमोडिटी पर  निर्भर अर्थव्यवस्थाए ं
शदु्ध निर्यातक होती हैं (डब्ल्यूटीओ, 2021)। पर्यावरण और 
ऊर्जा  दक्षता प्रौद्योगिकियों में नीतिगत पहल और प्रगति निर्यात 
और  उनके परिवहन  के लि ए उत्पादन  से जडु़े  जीएचजी 
उत्सर्जन को कम कर सकती है। इस संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय 
व्यापार  हरित प्रौ द्योगिकियों के प्रसार और  कार्बन  दक्षता  में 
सधुार करन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जैसे कि (i) 
क्षेत्रीय  व्यापार समझौतों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा  उत्पादों 
पर ध्यान कें द्रित करना; (ii) अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कार्बन 
सामग्री को कम करना और (iii) पर्यावरणीय गणुवत्ता मानकों 
और इको-लेबलिग को बढ़ावा देना। 

क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान कें द्र‍ित 
करना

IV.63 	 क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) आम तौर पर हाल 
के भू-आर्थिक बदलावों और फ्रें ड-शोरिंग के लिए प्राथमिकता 
के चलते बढ़े हैं। वर्तमान में, दनुिया भर में 355 आरटीए लाग 
हैं, जो  कुल अंतरराष्ट्रीय  व्यापार  के आधे से अधिक हैं 
(डब्ल्यूटीओ, 2022)। परंपरागत  रूप से, आरटीए का 
प्राथमिक ध्यान व्यापार के लिए टैरिफ और गर-टैरिफ नियमों 
को  कम करन पर र हा  है; तथा‍पि , पर्यावरण से संबंधित 
प्रावधानों को शामिल करन की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। पर्यावरण 
प्रावधानों को शामिल करके आरटीए दोहरे उद्देश्यों को  पूरा 
कर सकते हैं, अर्थात - पर्यावरण पर व्यापार उदारीकरण के 
प्रतिकूल प्रभाव से बचना और हरित वस्तुओ ंके व्यापार को 
बढ़ावा देना।

IV.64	 मोटे तौर पर, व्यापार समझौतों में आवश्यक पर्यावरणीय 
प्रावधानों को  शामिल करन के लि ए निम्नलिखित  क्षेत्रों  की 
पहचान की गई है – हरित वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंपर टैरिफ और 
गैर-टैरिफ नियमों को हटाना; पर्यावरणीय रूप से हानिकारक/
लाभकारी सब्सिडी से सबंधंित खंड; सीमा समायोजन कार्बन 
कर; हरित खरीद; जलवाय ु परिवर्तन लक्ष्यों  पर अतंरराष्ट्रीय 
सहयोग; और विनियामकीय ससुगंतता (द इकोनॉमिस्ट, 2019; 
जे फेरेंटे, 2016)। डब्ल्यूटीओ को सूचित सभी आरटीए में से 
लगभग 97 प्रतिशत में कम से कम एक पर्यावरण प्रावधान शामिल 
है (डब्ल्यूटीओ, 2022 ए) ।

IV.65 	 भारत न अब तक अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 
14 मुक्त  व्यापार  समझौतों (एफटीए) पर  हस्ताक्षर कि ए हैं। 
इसके अलावा, भारत न 6 सीमित कार्य के अधिमान्य व्यापार 
समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। TREND डेटाबस में 
2021 त क हस्ताक्षरित  पीटीए शामिल हैं और  इसमें भारत 
द्वारा  हस्ताक्षरित  16 समझौतों की जानकारी शामिल है। 
औसतन, भारत में प्रत्येक पीटीए में लगभग 12 पर्यावरणीय 
प्रावधान शामिल हैं। भारत के पीटीए में पर्यावरण प्रावधानों की 
जांच से पता चलता है कि इनमें से लगभग 70 प्रतिशत प्रावधान 
केवल 3 पीटीए में हैं - सिंगापरु, जापान और दक्षिण कोरिया के 
साथ। अधिकांश भारतीय  पीटीए में प्रा कृतिक संसाधनों के 
संरक्षण पर प्रावधान शामिल हैं। केवल माल के संबंध में व्यापार 
के लिए सामान्य अपवाद हैं यदि वे पशओु ंऔर / या पौधों के 
जीवन  (स्वास्थ्य) आदि  से संबंधित  हैं। कई प्रा संगिक 
पर्यावरणीय प्रावधान, जैसे घरेलू पर्यावरणीय उपायों को लाग 
करन की प्रतिबद्धता, नवीकरणीय ऊर्जा  और ऊर्जा  दक्षता के 
उत्पादन को बढ़ावा देना और विवाद निपटान तत्र जो अधिकांश 
अन्य देशों के पीटीए में मौजूद हैं, या तो नहीं हैं या भारत के 
केवल एक या दो पीटीए में मौजूद हैं (सारणी IV.7)।

IV.66	 भारत  के हाल ही में हस्ताक्षरित  पीटीए अधिक 
व्यापक हैं और इसमें पर्यावरण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 
उदाहरण के लिए, संयकु्त अरब अमीरात और मॉरीशस के साथ 
भारत के समझौतों की प्रस्तावना में पर्यावरण संरक्षण का संदर्भ 
शामिल है। जलवाय ुपरिवर्तन पर ब्रिटेन, कनाडा और यरोपीय 
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संघ जैसे संभावित एफटीए देशों/क्षेत्रों द्वारा दिए जा रहे जोर को 
देखत हुए, भारत  के भविष्य के समझौतों में अधिक वि स्तृत 
जलवाय ुऔर शाश्‍वत विकास प्रावधानों को शामिल करन की 
उम्मीद है। व्यापार समझौतों में पर्यावरणीय प्रावधान पर्यावरण 
कल्याण में सधुार करन में प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें 
विशिष्ट और काननी रूप से बाध्यकारी होन की आवश्यकता है 
(ब्रेंटन और चेमुताई, 2021)।

IV.67	 भारत  को  स्वच्छ ऊर्जा   क्षेत्र  में आवश्यक वस्तुओ ं
और सेवाओ ंके निर्यात को सुविधाजनक बनान और बढ़ावा 
देने के लिए अपने आरटीए का उपयोग करन की आवश्यकता 
है, जहां उसे तुलनात्मक लाभ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 
सूचकांक 2023 के अनुसार भारत उच्चतम रैंक वाला जी 20 

देश है और वि श्व स्तर  पर  पांचवां सबसे अच्छा  प्रदर्शन  
करन वाला  देश भी है (आरबीआई, 2023)। कई भारतीय 
कंपनियों न सौर उपकरण निर्माण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन 
और ऊर्जा  भंडारण जैसे हरित क्षेत्रों में सक्रिय रूप से अपने 
निवेश का वि स्तार किया   है, जि ससे दनुिया  में भारत  की 
निर्यात क्षमता बढ़ रही है, जो तजी से कार्बन-गहन उत्पादों के 
आयात के वि रुद्ध होती जा रही है। सरकार की उत्पादन से 
जुड़ी प्रो त्साहन  (पीएलआई) यो जना  भी इलेक्ट्रिक वाहनों, 
सौर फोटोवोल्टिक्स और ऑटोमोटिव सेल कंपनी (एसीसी) 
बैटरी के निर्माण को प्रोत्साहित करके हरित निवेश को बढ़ावा 
देती है। ऐसी प्रो त्साहन यो जनाओ ं को  पर्यावरण संबंधी 
निष्पादन  मापदंडों के साथ  जोड़ने की आवश्यकता  है  

सारणी IV.7: अधिकाशं वैश्विक पीटीए में पर्यावरणीय प्रावधान

प्रावधान का विवरण भारत के पीटीए में उपस्थिति

1 प्राकृतिक ससंाधनों का संरक्षण √
2 माल के व्यापार के लिए सामान्य अपवाद यदि पश ु/ पौधे के जीवन (स्वास्थ्य) से सबंधंित हैं √
3 व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओ ंसे सबंधंित मानदडं √
4 स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और पर्यावरण √
5 अन्य पर्यावरणीय समझौतों में पाए गए दायित्वों का कार्यान्वयन (जैसे रियो शिखर सम्मेलन, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, आदि में में की गई 

प्रतिबद्धताए)ं
√

6 प्रस्तावना में पर्यावरण सदंर्भ √
7 घरलूे व्यापार या निवेश नीतियों के साथ सामंजस्य √
8 पर्यावरण सरंक्षण का स्तर जैसे कि व्यापार को प्रोत्साहित करन के लिए पर्यावरणीय उपायों में ढील नहीं दनेा ×
9 अपनी पर्यावरण नीतियों को निर्धारित करन में सपं्रभतुा ×
10 वनों का सरंक्षण ×
11 नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के उत्पादन को बढ़ावा दनेा ×
12 ऊर्जा नीतियों/कृषि/परिवहन और पर्यावरण के बीच परस्पर समन्‍वयन ×
13 बाध्यकारी दायित्व जैसे कि घरलूे पर्यावरणीय उपायों को लाग करन की प्रतिबद्धता ×
14 कीटनाशक, उर्वरक, जहरीले या खतरनाक उत्पाद और रसायन ×
15 पर्यावरण मामलों पर सपंर्क ब िदंु ×
16 अतंर-सरकारी समिति की स्थापना ×
17 विवाद निपटान तत्र ×
18 पर्यावरण सरंक्षण के लिए शिक्षा या जन जागरूकता ×
19 निगरानी/मूल्यांकन सहित पर्यावरण सरंक्षण पर सयंकु्त वैज्ञानिक सहयोग ×
20 पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय करत समय सूचना के प्रावधान सहित पर्यावरण से सबंधंित जानकारी का आदान-प्रदान करन का सामान्य दायित्व ×
21 पेटेंट के सबंधं में पर्यावरणीय रूप से हानिकारक आविष्कारों को बाहर रखना ×
22 पर्यावरण सरंक्षण के लिए किसी अन्य पक्ष को दी जान वाली तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण या क्षमता-निर्माण ×

स्रोत: TRade और ENvironment डेटाबस (TREND)। मोरिन, जेएफ, ए. ड्यूर और एल. लेचनर (2018), “व्यापार और पर्यावरण गठजोड़ का सबंधं स्थापन: एक नए डेटासेट 
से अतंर्दृष्टि”, वैश्विक पर्यावरण राजनीति, खंड 18 (1)।
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(बॉक्स  IV.3)। व्यापार  समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त 
नीतिगत समर्थन देश के हरित निर्यात को बढ़ान के इन प्रयासों 
को बढ़ावा देगा।

IV.68	 ईएमई को अपने एई व्यापार भागीदारों द्वारा पर्यावरण 
नीति  के ब हान संरक्षणवादी उपायों को  शामिल करन की 
पहचान करन और उनसे बचने की चनुौती का सामना करना 
पड़ता  है (द इकोनॉमिस्ट, 2019)। इसलिए, भारत  सहित 
ईएमई को  भविष्य के व्यापार  समझौतों को अंतिम रूप देते 
समय वि शेषज्ञता वि कसित  करन और  नियोजित  करन की 

आवश्यकता है ताकि उन क्षेत्रों में प्रभावी प्रावधान शामिल किए 

जा सकें  जहां घरेलू पर्यावरण नीति पर स्वायत्तता बनाए रखत 

हुए व्यापार और पर्यावरणीय उद्देश्यों के बीच तालमेल स्थापित 

किया जा सकता है। ईएमई के लिए एक और चनुौती यह है कि 

कुछ उन्‍नत  अर्थव्‍यवस्‍थाए ं कार्बन  सीमा  कर  (सीबीटी) का 

प्रस्‍ताव पेश कर सकते हैं ताकि कम कड़े  पर्यावरण संरक्षण 

काननों वाले देशों से आयात को प्रतिबंधित किया  जा सके। 

भारत के निर्यात बास्के ट की कार्बन सामग्री को उत्तरोत्तर कम 

करन के अलावा, एफटीए को उन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण 

7 अप्रैल 2021 को सरकार न उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के 
लिए उत्पादन से जडु़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। यह 
जीवाश्म ईधंन-व्युत्पन्न ऊर्जा को धीर-ेधीर ेनवीकरणीय ऊर्जा के साथ 
बदलने की दि शा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत  के प्रमखु  व्यापार 
भागीदारों के साथ 64 जलवाय-ुअनकूुल वस्तुओ ं(सीएफजी) में भारत 
के व्यापार अवसरों का पता लगान के लिए, डिडा (2013) दृष्टिकोण के 
साथ सीएफजी की पहचान 6-अकंीय एचएस कोड के तहत की जाती है। 
सीएफजी के तहत उप-समूहों को  (i) स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, (ii) 
पवन ऊर्जा; (iii) सौर  पीवी प्रणाली और  (iv) ऊर्जा  कुशल प्रकाश 
व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत  की निर्यात क्ष मता  को ब ढ़ान के लि ए व्यापार  भागीदारों और 
सीएफजी में उत्पाद श्रेणियों के इष्टतम मि श्रण की पहचान की गई है। 
2007 के बाद से भारत के प्रमखु व्यापारिक भागीदारों की जांच सेंट्राइड 
क्‍लस्‍टर्स  का  उपयोग  करके की जाती है जो  के-मीन्स क्ल स्टरिगं 
एल्गोरिदम को लाग करत हुए डेटा के लिए सर्वोत्‍तम रूप से उपयकु्‍त हैं। 
विद इन-क्लस्टर वेरिएशन को कम करके, क्लस्टरिगं विधि डेटा बिदंओु ं
के एक समूह से सेंट्राइड निर्धारित करन का प्रयास करती है। 

दूसर े शब्‍दों में के-मीन्‍स क्‍लस्‍ट रिगं वि द इन-क्लस्टर  वेरिएशन  में 
न्‍यूनतम हो जाता  है, अर्थात  1

1
, , { ( )}k k

k
c c W C

=
∑  । एक साझा वि कल्‍प 

इ्यूक्ल‍िडियन स्‍क्‍वायर्ड डिस्‍टेंस न्‍यूननीकरण के लिए कारक होता है; 

'
,
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= −∑ ∑

केन्द्रक निर्देशांक (2.69, 0.07) और (-0.30, -0.01) के रूप में पहचान 
जात हैं। क्लस्टर 1 के मामले में यह दखेा गया है कि सीएफजी में भारत 
का  निर्यात हि स्सा उन आयातक दशेों के लि ए अपेक्षाकृत अधिक है 
जिनके साथ भारत का अपेक्षाकृत कम समग्र निर्यात हिस्सा है। जबकि 
क्लस्टर 2 विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के निर्यात में सीएफजी 

बॉक्स IV.3
हरित उत्पादन सबंद्ध प्रोत्साहन: जलवायु अनकूुल वस्तुओ ं(सीएफजी) में भारत की निर्यात क्षमता की पहचान

का हिस्सा उन आयातक दशेों के साथ कम है, जिनके साथ भारत का 
उच्च समग्र निर्यात हिस्सा है (चार्ट  1)। व्यापार क्लस्टर विश्लेषण एक 
ऐसे क्षेत्र  में भारत की निर्यात सभंावनाओ ंको ब ढ़ान के लि ए प्रभावी 
व्यापार जडु़ाव वि कसित करन पर अतंर्दृष्टि  प्रदान कर सकता  है जो 
अपनी कार्बन मात्रा के आधार पर आयात में तजी से अतंर कर रहा है।

सदंर्भ:

डिडा, सौम्यानद (2013): जलवाय ुपरिवर्तन भारत में व्यापार के अवसर 
पैदा करता है। ए.के. दासगपु्ता कें द्र, विश्व भारती में वर्किं ग पेपर

चार्ट 1: के-मीन्‍स क्लस्टरिगं आधारित सेंट्रोइड क्लस्टर: निर्यात हिस्‍सा और 
जलवायु अनकूुल वस्‍तु (सीएफजी) हिस्‍सा

स्रोत: डब्‍ल्‍यूआईटीएस और लेखकों की गणना।

 
क्‍लस्‍टर निर्यात हिस्‍सा सीएफजी शेयर
1 2.69 0.07
2 -0.30 -0.01

क्लस्टर

निर्यात हिस्‍सा

स
ीए
फ
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क्लस्टर प्लॉट
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पर जोर देना चाहिए जो हरित संक्रमण की सवुिधा प्रदान कर 
सकते हैं।

अतंरराष्ट्रीय व्यापार की कार्बन सामग्री को कम करना

IV.69	 किसी अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय  व्यापार  में 
अंतर्निहित  जीएचजी उत्सर्जन की मात्रा कारकों की एक विस्तृत 
शृंखला द्वारा  निर्धा रित की जाती है, जि समें अर्थव्यवस्था का 
आकार, उसके वि देशी व्यापार  की वर्गवार  संरचना, वैश्विक 
मूल्य शृंखलाओ ं (जीवीसी) में उसकी भागीदारी का  स्तर, 
उसके आयात और  निर्यात  के लि ए उपयोग कि ए जान वाले 
परिवहन  के तर ीके और  इसकी उत्पादन  प्रणाली की ऊर्जा 
दक्षता  शामिल है जो आंशि‍क रूप से पर्यावरण और ऊर्जा 

नीतियों पर निर्भर करता है।

IV.70	 उत्पादन  में निहित  कार्बन  उत्सर्जन  अलग-अलग 
अर्थव्यवस्थाओ ंमें काफी अलग-अलग होता है। एई की तलुना में 
ईएमई आउटपटु की प्रति  इकाई में अधिक उत्सर्जन करत हैं 
(बॉक्स IV.4)। कुछ अपवादों को छोड़कर, उत्पादन में निहित 
अप्रत्यक्ष उत्सर्जन उत्पादन में निहित प्रत्यक्ष उत्सर्जन से अधिक 
होता  है। उत्पादन में निहित अप्रत्यक्ष उत्सर्जन की मात्रा ऐसी 
अर्थव्यवस्थाओ ंमें अधिक होती है जो विशेष रूप से डाउनस्ट्रीम 
आपूर्ति शृखंलाओ ंमें सक्रिय हैं। इसके विपरीत, अपस्ट्रीम आपूर्ति 
शृखंलाओ ं में सक्रिय  अर्थव्यवस्थाओ ं के उत्पादन  में कम 
अप्रत्यक्ष उत्सर्जन होता है।

सकल निर्यात  से होन वाला  कुल कार्बन  उत्सर्जन  (लगभग  9.7 
गीगाटन CO

2
) 2018 में वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 29 प्रतिशत था 

(स्रोत: TECO
2
 डेटाबस, 2021 ससं्करण, ओईसीडी)। हालांकि 

1995 और 2018 के बीच वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 57.3 
प्रतिशत की वदृ्धि हुई है, निर्यात जनित वैश्विक उत्सर्जन उस अवधि में 
लगभग 90 प्रतिशत बढ़ा है। वैश्विक व्यापार की कार्बन मात्रा को ध्यान 
में रखत हुए, जिसे व्यापार प्रवाह के आकार के लिए सही किया गया 
है, यह दखेा गया है कि निर्यात की प्रति इकाई CO

2
 उत्सर्जन ईएमई 

के मामले में काफी अधिक है, जबकि उनके आयात तलुनात्मक रूप 
से कम CO

2
 उत्सर्जन करत हैं (चार्ट  1)।

व्यापार से सबंधंित उत्सर्जन के स्रोतों और उनके विकास का गहन 
विश्लेषण प्रभावी उत्सर्जन-उपशमन नीतियों को तयार करन में मदद 
कर सकता है। निर्यात के शदु्ध CO

2
 उत्सर्जन की गणना किसी दशे के 

बॉक्स IV.4  
अतंरराष्ट्रीय व्यापार में अतंर्निहित कार्बन उत्सर्जन - भारत का परिप्रेक्ष्य

निर्यात (ईईई) जनित घरलूे CO
2
 उत्सर्जन और इसके आयात जनित 

विदशेी (ईईआई) CO
2 
उत्सर्जन के बीच अतंर के रूप में की जाती है 

(किम और ट्रॉम्प, 2021) । इसके अलावा, भारत के व्यापार में CO
2 

उत्सर्जन और मूल्ययोजित के बीच तलुना पर्यावरणीय लागत और 
व्यापार के आर्थिक लाभों को इंगित कर सकती है (सारणी 1)। शदु्ध 
मूल्ययोजित दशे के निर्यात (वीएएक्स) में घरलूे मूल्ययोजित और दशे 
के आयात (वीएएम) में विदशेी मूल्ययोजित के बीच का अतंर है।

NEI = EEEI – EEII; NVI = VAXI – VAMI

सारणी 1: निर्यात के शुद्ध उत्सर्जन और शुद्ध मलू्ययोजित के निहितार्थ
शुद्ध 

उत्सर्जन 
निर्यात

शुद्ध मलू्य 
वर्धन

आयात/निर्यात निहितार्थ

NE > 0 NV > 0 शदु्ध उत्सर्जन निर्यातक, 
शदु्ध मूल्य वर्धन 
निर्यातक

पर्यावरणीय लागतों को 
वहन करना लेकिन 
व्यापार से आर्थिक लाभ 
अर्जित करना

NE > 0 NV < 0 शदु्ध उत्सर्जन निर्यातक, 
शदु्ध मूल्य वर्धन 
आयातक

पर्यावरण के साथ-साथ 
आर्थिक लागत भी वहन 
करना

NE < 0 NV > 0 शदु्ध उत्सर्जन आयातक, 
शदु्ध मूल्य वर्धन 
निर्यातक 

पर्यावरण और आर्थिक 
लाभ अर्जित करना

NE < 0 NV < 0 शदु्ध उत्सर्जन आयातक, 
शदु्ध मूल्य वर्धन 
आयातक

पर्यावरणीय लाभ अर्जित 
करना लेकिन आर्थिक 
लागत उठाना

स्रोत: किम और ट्रॉम्प (2021)।

चार्ट 1: व्यापार में निहित कार्बन उत्सर्जन - 2018   
(व्यापार प्रवाह के आकार के लिए शोध‍ित)

स्रोत: सन्निहित CO
2
, डेटाबस (TECO₂) में व्यापार। ओईसीडी 2021 संस्करण, लेखकों की 
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IV.71	 वर्तमान वैश्विक टैरिफ और गर-टैरिफ नियम निकृष्‍ट 
उद्योगों के पक्ष में हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन को अप्रत्यक्ष रूप 
से समर्थन मि लता  है (शापिरो, 2021)। व्यापार  को  हरित 
बनान के लिए देश के टैरिफ की समीक्षा, निकृष्‍ट क्षेत्रों के पक्ष 
में झकुाव को दूर करन, पर्यावरणीय वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंऔर 

पर्यावरणीय रूप से बहतर उत्पादों तक पहुंच पर प्रतिबंध को 
कम करन; उत्पादों में निहित कार्बन उत्सर्जन पर मानकों को 
विकसित  करन के लि ए सामूहिक प्रयास; कम कार्बन 
प्रौद्योगिकियों त क पहुंच को ब ढ़ावा  देने; ससुंगत  और 
विश्‍वसनीय न ीतिगत  वातावरण सनुिश्चित  करन के लि ए 

अधिकांश अवधियों के लिए, ईईईI> ईईआईI का अर्थ है कि NEI>0, 
अर्थात, भारत का शदु्ध निर्यात कार्बन उत्सर्जन  में वदृ्धि करता  है। 
दूसरी ओर, VAXI < VAMI का अर्थ NVI <0 है, अर्थात, व्यापार के 
माध्यम से भारत का शदु्ध मूल्ययोजित नकारात्मक है। इस प्रकार, 
भारत अपने व्यापार में पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लागतों को 
वहन करता है (चार्ट  2)। 

किम और  ट्रॉम्प  (2021) के अनसुार, निर्यात  पर  मूल्‍य योजित 
(ईआईई) की उत्सर्जन त ीव्रता  का आकलन  निर्यात  में सन्निहित 
घरलूे उत्सर्जन और निर्यात के घरलूे मूल्य-वर्धित के अनपुात के रूप 
में किया  जाता  है, और आयात  पर  मूल्‍य योजित   (ईआईएम) की 
उत्सर्जन तीव्रता का आकलन आयात में अतंर्निहित विदशेी उत्सर्जन 
के अनपुात के रूप में किया जाता है। EIEI = EEEI/ VAXI EIMI= 
EEII/VAMI। शदु्ध उत्सर्जन तीव्रता NEII = EIEI - EIMI

यदि एनईआईI > 0 है, तो निर्यात पर मूल्‍य योजित की एक इकाई द्वारा 
उत्पन्न भारत का CO

2
 उत्सर्जन आयात पर भारत के मूल्‍य योजित 

की एक इकाई द्वारा उत्पन्न विदशेी CO
2
 उत्सर्जन से अधिक है और 

इसके विपरीत भी तदनसुार है। ईआईई और ईआईएम दोनों न गिरावट 
की प्रवतृ्ति दखेी है, जो शदु्ध निर्यात के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में 
सधुार का सझुाव दतेी है, लेकिन एनईआई अभी भी सकारात्मक बनी 
हुई है, जो आगे सधुार की गुजंाइश का सकेंत दतेी है (चार्ट  3)।

इसलिए, भारत  में व्यापार न ीतियों को  घरलूे मूल्य योजित  और 

अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन में सधुार की गुजंाइश वाले क्षेत्रों में 
निर्यात को प्रोत्साहित करन पर विचार करना चाहिए।

सदंर्भ:

किम, टी-जे., और ट्रॉम्प, एन (2021)। दक्षिण कोरिया के अतंरराष्‍ट्रीय 
व्यापार में सन्निहित कार्बन उत्सर्जन का विश्लेषण: उत्पादन-आधारित 
और खपत-आधारित दृष्टिकोण। जर्नल ऑफ क्‍लीनर प्रोडक्‍शन, 320, 
128839। https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128839

चार्ट 2: भारत के व्यापार में CO₂ उत्सर्जन और मलू्ययोजित की तुलना

ए. भारत के लिए शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निर्यात बी. भारत के लिए शुद्ध मलू्ययोजित आयात

स्रोत: सन्निहित CO
2
 डेटाबस (TECO₂) में व्यापार। ओईसीडी 2021 ससं्करण, लेखकों की 

गणनाए।ं
स्रोत: मूल्ययोजित व्यापार (टीआईवीए)। ओईसीडी 2021 ससं्करण, लेखकों की गणनाए।ं

चार्ट 3: भारत की उत्सर्जन तीव्रता

स्रोत: सन्निहित CO₂ डेटाबस (TECO₂) में व्यापार। ओईसीडी 2021 ससं्करण, लेखकों की 
गणनाए।ं

यूए
स
$ ब
ि
लियन


प्रति 

अ
मेर
िक

ी ब
िलियन 



  
डॉ
ल
र मिलियन 




ट
न 
C
O

2

मिलियन 



ट
न

एनईई 

एनवीएम

ईईई ईईआई

ईआईई ईआईएम एनईआई

वीएएक्‍स वीएएम



134

मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय  सहयोग; और, पर्याप्त वित्तीय  और त कनीकी 
सहायता  जटुान जैसे कारकों पर  ध्यान  कें द्रित  करन की 
आवश्यकता होगी (डब्ल्यूटीओ, 2022 बी)।

पर्यावरण की गुणवत्ता / पर्यावरण लेबलिग

IV.72 	 पर्यावरण ग णुवत्ता/पर्यावरण लेबलिग  उत्पादों और 
सेवाओ ंकी मांग और आपूर्ति  को प्रोत्साहित करन के लिए एक 
बाजार-आधारित साधन है, जो बदले में उत्पाद के जीवन चक्र 
पर  पर्यावरण पर  कम हानिकारक प्रभाव डाल सकता  है 
(डब्ल्यूटीओ, 2003)। इको-लेबल उपभोक्ता  के व्यवहार को 
अधिक पर्यावरण अनुकूल खरीद निर्णयों की ओर  मार्गदर्शन 
करके बदल सकते हैं (मार्रु ची और अन्‍य)। उत्पादकों के लिए, 
लेबलिग योजनाए ंउत्पादों के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सधुार के 
लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं (हैरिस और अन्‍य, 2021)। 
वे स्‍वच्‍छ उत्पादन विध ियों के लि ए अनुसंधान और वि कास 
गतिविधियों को प्रभावित करत हैं और इस तरह नवाचार को 
बढ़ावा दे सकते हैं।

IV.73 	 पिछले कुछ दशकों में वि श्व स्तर पर बड़ी संख्या में 
पर्यावरण लेबलिग और  सूचना योजनाए ं (ईएलआईएस) शरुू 
की गई हैं। उदाहरण के लिए, इकोलेबल इंडेक्स इकोलेबल की 
सबसे बड़ी वैश्विक निर्देशिका है जो वर्तमान में 25 क्षेत्रों में 199 
देशों में 456 इकोलेबल की जानकारी रखत ी है। भारत  में, 
पर्यावरण अनुकूल और टि काऊ उत्पादों और  सेवाओ ं की 
लोकप्रियता ब ढ़ान के लि ए, ऊर्जा   दक्षता  ब्यूरो  (बीईई) को 
उपकरणों की ऊर्जा  दक्षता बढ़ान का काम सौंपा गया है, और 
भारतीय  मानक ब्यूरो  (बीआईएस) को  उत्पादों की सरुक्षा, 
गणुवत्ता और  प्रदर्शन  मापदंडों को  स्थापित  करन का  काम 
सौंपा गया है।

IV.74	 विश्व स्तर  पर  ऐसी यो जनाओ ं की बढ़त ी संख्या 
उत्पादकों के लिए अनुपालन लागत में वदृ्धि करती है और इस 
प्रकार  उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता  को  प्रभावित  करती है 
(ओईसीडी, 2021सी)। कई योजनाए ंउपभोक्ताओ ंके लिए भ्रम 
और वि श्वसनीयता का न ुकसान भी पैदा कर सकती हैं। इस 

तरह के उपाय कभी-कभी गर-टैरिफ नियम के रूप में प्रभावी 

ढंग  से कार्य  करके मुक्त  व्यापार  में बाधा  उत्पन्न  करत हैं। 

इसलिए, उत्पादकों और  उपभोक्ताओ ं पर  अनावश्यक बो झ 

डाले बिना टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय 

स्तर पर सामंजस्यपूर्ण इकोलेबलिग प्रणाली को बढ़ावा देने की 

आवश्यकता है।

IV.75 	 उपलब्ध  जानकारी से य ह भी पता  चलता  है कि 

मानकों की बहुलता, प्रमाणन प्रक्रिया की जटिलता और उसकी 

लागत, विनियामकीय अनुपालन लागत, और वित्तीय लाभों के 

बारे में निश्चितता  की कमी ईएमई देशों में छोटे पैमान के 

उत्पादकों की मानक-अनुपालनकर्ता बा  जारों त क पहुंच को 

रोकते हैं (यूएनसीटीएडी 2022)। इसलिए, छोटे या  मध्यम 

स्तर के उत्पादकों को इको-लेबलिग के साधन के माध्यम से, 

शाश्‍वत विकास के उद्देश्य को आगे बढ़ात हुए, पर्याप्त सहायता 

प्रदान की जानी चाहिए।

5. विनियामकीय उपाय

IV.76	 यद्यपि रा ष्ट्रीय  हरित  संक्रमण कार्यनीतियों की 

वित्तपोषण आवश्यकताओ ंको पूरा करन के लिए राजकोषीय 

संसाधनों की सर्वोपरि आवश्‍यकता  है, निजी क्षेत्र  की हरित 

पहलों/परियोजनाओ ंमें योग दान करन के लि ए निवेशकों की 

बढ़ती क्षमता के साथ, हरित अर्थव्यवस्था के लिए संसाधनों के 

उच्च  प्रवाह को  सवुिधाजनक बनान  के लि ए तथा  अनुकूल 

वातावरण निर्मित करन के लिए वित्तीय क्षेत्र का विनियामकीय 

पनुर्गठन  आवश्यक है। इस क्र म में, चार  महाद्वीपों के आठ 

संस्थानों न दि संबर 2017 में वित्तीय प्रणाली हरितकरण के 

लिए कें द्रीय ब ैंक और  पर्यवेक्षक नटवर्क   (एनजीएफएस) शरुू 

किया। एनजीएफएस में मार्च  2023 तक 125 सदस्य हैं।

IV.77	 जलवाय ुसे संबंधित जोखिमों को संबोधित करन के 

लिए चार  मुख्य निर्माण खंड हैं - प्रकटीकरण, डेटा, भेद्यता 

विश्लेषण और वि नियामकीय  / पर्यवेक्षी  प्रथाए ं और  साधन 

(आरबीआई, 2022 ए)। चौथा ब्लॉक वह है जहां विनियामकों 
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और पर्यवेक्षकों की भूमिका होती है, जो पिछले तीन ब्लॉकों के 
कार्य से ऊपर है। विनियमों और पर्यवेक्षण का उद्देश्य उद्योग को 
भविष्य के लिए तयार करना है ताकि: (i) वित्तीय स्थिरता को 
बाध‍ित किए बिना जलवाय ुघटनाओ ंको समुत्‍थानशील रहते 
हुए सहन किया   जा  सके; और  (ii) उन प्रौ द्योगिकियों को 
अपनान के लिए वित्तपोषण का मुख्य संरक्षक बनना जो कम 
कार्बन  अर्थव्यवस्था का  कारण बन  सकते हैं और रा ष्ट्रीय 
प्रतिबद्धताओ ंको पूरा करन में मदद कर सकते हैं। विनियामकीय 
पनुर्गठन का एक प्रमुख पहलू वित्तीय सेवा फर्मों की संगठनात्मक 
रणनीति, अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और आश्वासन कार्यों में 
जलवाय ु से संबंधित जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता  निर्माण 
करना और संज्ञान में लाना  है और उन जोखिमों को मौजूदा 
विवेकपूर्ण ढांचे में एकीकृत करना है।

IV.78	 रिज़र्व बैंक न दिसंबर 2007 में बैंकों को सूचित किया 
था कि वे टिकाऊ विकास में सहायता करन के लिए बोर्ड  द्वारा 
अनुमोदित कार्य योजना तयार करें। ब ैंक न जलुाई 2022 में 
जलवाय ुजोखिम और टिकाऊ वित्त पर एक चर्चा  पत्र निकाला। 
इसके पहले जनवरी 2022 में बैंकों का सर्वेक्षण किया गया था। 
चर्चा   पत्र  पर प्रा प्त फीडबैक की जांच की ग ई है। 11 अप्रैल 
2023 को, रिज़र्व बैंक न देश में हरित वित्त पारिस्थितिकी तत्र 
को बढ़ावा देने और उसे विकसित करन के लिए ग्रीन डिपॉजिट 
11 की स्वीकृति के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। जलवाय ु
संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा और जलवाय ु
परिदृश्य वि श्लेषण और  दबाव परीक्षण पर  मार्गदर्शी  निदेश 
यथासमय  जारी होन की उम्मीद है। रिज़र्व ब ैंक जलवाय ु
जोखिम और टिकाऊ वित्त पर सभी निदेशों, प्रेस विज्ञप्तिय ों, 
प्रकाशनों, भाषणों और  संचार  को  उपलब्‍ध  करान के लि ए 
अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित वेबपेज बना रहा है।

IV.79 	 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) भी, 
जिसकी उत्पत्ति  "अच्छा करना" जैसे स्वैच्छिक दृष्टिकोण में 

हुई थ ी वि नियामकीय  टूलकिट का  एक हि स्सा  है क ्योंकि 

सरकार न इसे अनिवार्य अनुपालन के रूप में काननी स्‍वरूप 

दिया  है। सीएसआर कानन हरित संक्रमण को तज करन का 

एक साधन  है क ्योंकि य ह कारपोरेट क्षेत्र  को  सकारात्मक 

बाह्यताओ ंको उत्पन्न करन वाली गतिविधियों को शरुू करन 

के लिए मार्गदर्शन करता है। 

हरित वित्‍त

IV.80 	 हरित वित्‍त   में ऐसे हरित  निवेश और न ीतियों का 

वित्तपोषण शामिल है जो शमन या अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं 

(लिंडेनबर्ग , 2014)। भारत में जलवाय ु परिवर्तन  के अनुकूल 

होन के लि ए कुल संचयी व्यय  वर्ष  2030 त क 85.6 लाख 

करोड़ रुपये (2011-12 की कीमतों पर) होन का अनुमान है 

(एमओईएफसीसी, 2022)। 

IV.81 	 वित्तीय वि नियामकों के रूप में कें द्रीय बैंकों के पास 

निवेश निर्णयों को प्रभावित करन और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त 

करन के लि ए संसाधनों और ऋण के आवंटन को  प्रभावित 

करन के लिए उनके निपटान के कई नीतिगत साधन हैं (डिकाउ 

और  वोल्ज़, 2018)। कें द्रीय ब ैंक ब ैंकों और  अन्य वित्तीय 

संस्थानों को विनियमन के माध्यम से जलवाय ुऔर पर्यावरणीय 

जोखिमों पर वि चार  करन के लि ए बा ध्य कर  सकते हैं जो 

निम्नलिखित  के रूप में हो  सकते हैं: (i) प्रकटीकरण 

आवश्यकताए ं– बैंकों के जलवाय ुसंबंधी जोखिमों से संबंधित 

अनिवार्य  प्रकटीकरण आवश्यकताए ं भविष्य में आस्‍त‍ियों के 

गलत आवंटन और गलत मूल्य निर्धारण और तज मूल्य सधुार 

को रो क सकती हैं; (ii) पर्यावरण जोखिम प्रबंधन  - वित्तीय 

संस्थानों को  अपनी जोखिम प्रबंधन  प्रक्रिया  में पर्यावरण 

जोखिम कारकों को शामिल करन के लिए बाध्य करना; और 

(iii) हरित  आस्‍त‍ि  अनुपात  (जीएआर), अर्थात, टि काऊ 

परियोजनाओ ंया आर्थिक गतिविधियों में निवेश की गई कुल 

11	 ग्रीन डिपॉजिट भारतीय रुपये में एक ब्याज-असर वाली सावधि जमा है जिसकी आय को हरित वित्त के आवटंन के लिए निर्धारित किया जाता है - जलवाय ु
जोखिम शमन, जलवाय ुअनकूुलन / लचीलापन और अन्य सबंधंित उद्देश्यों से सबंधंित परियोजनाओ ंका वि त्तपोषण। प्रभाव मूल्यांकन और रिपोर्टिंग और 
प्रकटीकरण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।
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आस्‍त‍ियों का अनुपात – जिसमें वित्तीय संस्थानों को न्यूनतम 

सीमा स्तर बनाए रखन के लिए कहा गया हो। य कार्बन-गहन 

क्षेत्रों से हरित परियोजनाओ ंके लिए वित्त के प्रवाह को मोड़ने 

में मदद कर सकते हैं। एक अध्ययन में फ्रांस में जलवाय ु से 

संबंधित  जोखिम एक्‍सपोज़र  की वि स्तृत  रिपोर्टिंग 

आवश्यकताओ ं और  जलवाय ु परिवर्तन  को  कम करन के 

प्रयासों के बाद वित्तीय संस्थानों के जीवाश्म ईधंन धारिता में 

महत्वपूर्ण कमी पाई गई है (गयेुन और मेसोनियर, 2021)।

IV.82 	 हरित वि त्त का  वर्गीकरण वि त्तपोषण करन वाली 

संस्थाओ ंको अपने ऋण पोर्टफोलियो में जलवाय ुजोखिम का 

बेहतर वि श्लेषण करन, हरित वि त्तपोषण को ब ढ़ान और 

ग्रीनवाशिंग12 के जोखिम को कम करन में मदद कर सकता है। 

तृतीय-पक्ष  सत्यापन, प्रभाव मूल्यांकन  और  व्यवसायों, 

परियोजनाओ ंऔर साधनों की हरित साख की रेटिग का एक 

अधिक मजबूत नटवर्क  ग्रीनवाशिंग चिंताओ ंको कम कर सकता 

है, तथा कम लागत पर अधिक धन की सवुिधा भी प्रदान कर 

सकता है।

IV.83 	 इस संबंध में, भारत में ग्रीन बॉन्ड से संबंधित हाल के 

विनियामकीय उपाय महत्व रखत हैं। भारतीय प्रतिभूति और 

विनिमय बोर्ड  (सेबी) न दिशानिर्देश जारी किए हैं जो उद्देश्यपूर्ण 

रूप से उन उद्देश्यों को परिभाषित करत हैं जिनके लिए 'हरित 

ऋण प्रतिभूति' के माध्यम से धन जटुाया जा सकता  है और 

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण; चक्रीय अर्थव्यवस्था; और 

पर्यावरण-कुशल उत्पाद को शामिल करन के लिए उसके दायर े

को बढ़ाया गया  है (सेबी, 2023 ए)। हरित ऋण प्रतिभूति के 

दायरे में, उप-श्रेणियां शरुू की ग ई हैं: (ए) जल प्रबंधन और 

समुद्री क्षेत्र से संबंधित ब्‍लू बॉन्‍ड; (ख) सौर ऊर्जा  से संबंधित 

यलो बॉन्‍ड; और (ग) संक्रमण बॉन्‍ड, जो भारत के राष्ट्रीय स्तर 

पर  निर्धा रित योग दान  (एनडीसी) के अनुरूप संचालन  के 

अधिक स्थायी रूप में संक्रमण से संबंधित हैं। सेबी न ग्रीनवाशिंग 

से संबंधित चिंताओ ंको दूर करन के लिए ‘क्या करें और क्या 

न करें’ को भी रेखांकित किया है (सेबी, 2023बी)। 

IV.84 	 हरित ऋण प्रतिभूति  निर्गम को  नियंत्रित करन वाले 

विनियमों को  कड़ा  कर दिया गया    है। ग्रीन  डेट सिक् योरिटी 

जारी करन के इच्छुक निर्गमकर्ता   को  प्रस्ताव दस्तावेज में 

अतिरिक्त प्रकटीकरण करन की आवश्यकता  होगी, जैसे कि 

उन परियोजनाओ ं / आस्‍त‍ियों की पात्रता  निर्धा रित करन के 

लिए अपनाई ग ई निर्णयन  प्रक्रिया  के बार े में वि वरण; निर्गम 

आय के उपयोग पर नज़र रखन के लि ए नियोजित की जान 

वाली प्रणालियां/ प्रक्रियाए;ं हरित ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम से 

अनाबंटित और अप्रयकु्त शदु्ध आय के अस्थायी नियोजन के 

इच्छित प्रकार; ट्रांजिशन बॉन्ड जारी करन के माध्यम से जटुाई 

गई आय के मामले में भारत  के एनडीसी के साथ उद्देश्य के 

संरेखण पर विवरण, एवं अन्‍य। इसके अलावा, सूचीबद्ध हरित 

ऋण प्रतिभूति  जारीकर्ता   को  निर्गम की आय  के उपयोग, 

अप्रयकु्त आय के ब्यौरे, गणुात्मक निष्पादन संकेतक और, जहां 

व्यवहार्य  हो, परियोजनाओ/ंआस्‍त‍ियों के पर्यावरणीय प्रभाव के 

मात्रात्मक निष्पादन उपायों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण 

करना अपेक्षित है (सेबी, 2023सी)। इन अतिरिक्त प्रकटीकरणों 

से देश में टिकाऊ वित्त परिदृश्य में सधुार होन की उम्मीद है, 

जिससे उनके इच्छित  उपयोगों के लि ए धन  के उपयोग  में 

जनता का विश्वास बढ़ेगा।

समष्‍ट‍ि विवेकपूर्ण मानदंड

IV.85 	 समष्‍ट‍ि वि वेकपूर्ण वि नियमन  का  उद्देश्य वित्तीय 

प्रणाली में प्रणालीगत  जोखिमों को  कम करना  है। इसे प्रा प्त 

करन का एक तरीका बैंकों के दबाव परीक्षण ढांचे का विस्तार 

करना  है ताकि  उनके त ुलन  पत्र  पर  जलवाय ु से संबंधित 

घटनाओ ंके संभावित प्रभाव को शामिल किया जा सके। 

12	  किसी कंपनी / सगंठन द्वारा गतिविधिया ँया दावे जिनका उद्देश्य लोगों को यह सोचना है कि वह पर्यावरण के बार ेमें चितंित है, भले ही इसका वास्तविक व्यवसाय 
पर्यावरण को नकुसान पहुचंाता हो।
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IV.86 	 बैंक पूजंी वि नियमन  का  मखु्य उद्देश्य अप्रत्याशित 
प्रतिकूल आघातों के परिदृश्य में बैंक के तलुनपत्र की रक्षा करना 
और वित्तीय स्थिरता के लिए समग्र जोखिम को कम करना है13। 
एक विनियामकीय नीतिगत साधन के रूप में, कई विनियामकीय 
ससं्थानों न कम कार्बन फुटप्रिंट वाले क्षेत्रों के लिए जोखिम भार 
में ढील दनेे पर जोर दिया है ताकि बैंकों को उन क्षेत्रों को अधिक 
ऋण दनेे के लिए प्रोत्साहित किया जा सके (गेलज़िनिस, 2021)। 
कुछ अध्ययनों न एक 'पर्यावरण गणुांक' शरुू करन का भी सझुाव 
दिया है जो उधारकर्ता के प्रदूषण जोखिम को शामिल करन में 
मदद करगेा। इसमें, ब ैंक की आस्‍त‍ि  को  मौजूदा वि वेकपूर्ण 
विनियमन भार से भारित किया जाता है और फिर एक पर्यावरण 
गणुांक से गणुा किया जाता है, और इस प्रकार पर्यावरण-जोखिम 
भारित आस्‍त‍ि की पहचान की जाती है (एस्पोसिटो और अन्‍य, 
2019)। 1 गणुांक मूल्य को हर ेऔर भूर ेक्षेत्रों के बीच बेंचमार्क 
माना जाता है - हरा क्षेत्र 0.5 और 1 के बीच होता है और भूरा 
क्षेत्र 1 और 1.5 के बीच होता है। इससे बैंकों, विशेष रूप से उन 
बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो विनियामकीय पूजंी 
की उच्च लागत का सामना कर र हे हैं, ताकि हरित क्षेत्रों को 
अधिक ऋण आवटंित किया जा सके। हरित क्षेत्र के प्रति यह ऋण 
समायोजन कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में सकं्रमण की गति 
को तज करन में मदद कर सकता है।

IV.87 	 पूजंी विनियमों के साथ कतिपय मदु्दे हैं। कुछ अध्ययनों 
का तर्क  है कि य अप्रत्याशित नकुसान को अवशोषित करन के 
लिए अल्पकालिक जोखिम प्रबधंन साधन हैं। य नकुसान वैल्यू-
एट-रिस्क दृष्टिकोण पर आधारित हैं जो उच्च-आवतृ्ति ऐतिहासिक 
डेटा का उपयोग करता है, जबकि जलवाय ुघटनाए ंउतनी बार 
नहीं होतीं जि ससे कि प्रतिकूल जलवाय ुपरिस्थितियों से जडु़े 
वैल्यू-एट-रिस्क  का  अनमुान  लगाया  जा  सके (कोएल्‍हो और 
रसे्टोय, 2022) । इसके अलावा, यह तथ्‍य पूरी तरह से स्थापित 
नहीं है कि कम कार्बन परियोजनाए ंकम जोखिम भरी होती हैं। इन 
परियोजनाओ ं के लि ए भारांक कम करन से ब ैंकों के ऋण 
पोर्टफोलियो की आस्‍त‍ि गणुवत्ता ब िगड़ सकती है और उनकी 

कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए, वित्तीय स्थिरता  और हरित 
क्षेत्रों का वित्तपोषण, दोनों का प्रबधंन करन के लिए स्तंभ I पूजंी 
का विनियमन उपयकु्त नहीं होगा।

IV.88 	 एक अन्य सभंावित न ीतिगत  साधन  ग्रीन  सपोर्टिंग 
फैक्टर (जीएसएफ) हो सकता है। जीएसएफ हरित क्षेत्र में निवेश 
के लिए पूजंी की आवश्यकता में ढील दतेा है। हालांकि, इसमें भी 
यह बात सामने आती है कि हरित निवेश कम जोखिम भरा नहीं 
हो सकता है। एक अन्य जोखिम जिसका सामना बैंकों को करना 
पड़ता  है, वह है पर्यावरणीय रूप से जोखिम भरी आस्‍त‍ियों में 
निवेश के कारण र टेिग  में ग िरावट। इससे इक्विटी और ऋण, 
दोनों के बाह्य जोखिम-प्रीमियम में वदृ्धि हो सकती है। नतीजतन, 
यह बैंकों की लाभप्रदता को कम कर सकता  है। चूकंि धारित 
आय भडंार का एक हिस्सा बन जाता है, जो बदले में बैंकों की 
टियर -1 पूजंी बनती है, जीएसएफ अल्पकालिक ऋण नकुसान 
को कम करन के लिए पूजंी आधार की पर्याप्तता को बदल सकता 
है। इस नीतिगत डिजाइन के एक उदाहरण के रूप में, यरोपीय 
आयोग न एसएमई को उधार बढ़ान के लिए 'लघ ुसे मध्यम उद्यम 
(एसएमई) सहायक कारक' साधन का उपयोग किया, लेकिन इस 
बात के बहुत कम सबूत हैं कि इसने उद्देश्य को पूरा किया। यही 
तर्क   जीएसएफ के लि ए भी है, जि सका डि जाइन  अप्रमाणित 
पिछले नीतिगत उपकरणों पर आधारित है और बैंकों को हरित 
क्षेत्रों को ऋण दनेे के लिए प्रोत्साहित करन के साधन के रूप में 
इस विचार को सीमित करता है।

IV.89 	 कम पूजंी वाले ब ैंक जो बा हरी वि नियामकीय  पूजंी 
जटुान के लि ए अपेक्षाकृत अधिक लागत का सामना करत हैं, 
उन्हें पूजंी की आवश्यकता  का  पालन  करन के लि ए हरित 
परियोजनाओ ंमें निवेश करन के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। 
यद्यपि य बैंक अर्थव्यवस्था को कम कार्बन सतंलुन में सकं्रमित 
करन में मदद कर सकते हैं, कि त ुय ह उनकी कमजोरी और 
प्रणालीगत जोखिम को भी बढ़ा सकता है। इसलिए, पर्यावरण-
समायोजित जोखिम-भारित आस्‍त‍ियों और जीएसएफ को केवल 

13	 अप्रत्याशित नकुसान को अवशोषित करन के लिए बैंक अपनी कुल जोखिम-भारित परिसपंत्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनपुात के रूप में पूजंी की न्यूनतम राशि 
रखत हैं। आरडब्ल्यूए की गणना बैंक के नियामक द्वारा सौंपे गए उनके सबंधंित जोखिम भार के साथ ऋण के बकु वैल्यू को गणुा करके की जाती है। लोन जितना 
जोखिम भरा होगा, रिस्क वेटेज उतना ही ज्यादा होगा।



138

मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

तभी लाग किया जा सकता है जब हरित परियोजनाए ंअपेक्षाकृत 
कम जोखिम वाली हों। पूजंी विनियमन और जीएसएफ को ऋण 
पोर्टफोलियो समायोजन में उत्पन्न होन वाले वित्तीय जोखिमों 
को कम करन के लि ए करीबी निगरानी और  पर्यवेक्षण उपाय 
किया जा सकता है (बारानोवी और अन्‍य, 2021)। बैंक ऑफ 
इंग्लैंड (बीओई) के प्रूडेंशियल रगेलेुशन अथॉरिटी (पीआरए) न 
ग्रीन ब ैंक कैपिटल र गेलेुशन  (पीआरए, 2021) के अनपेक्षित 
परिणामों को कम करन के लिए विनियामकीय पूजंी के डिजाइन 
और अशंांकन पर और काम करन की सिफारिश की है। पीआरए 
ने अपेक्षा की है कि ससं्थाए ंअपनी अपनाई गयी दबाव परीक्षण 
गणना और पद्धतियों पर विवरण दें ताकि यह आकलन किया जा 
सके कि फर्मों के निर्णय लेने में धारणाए,ं निर्णय और आउटपटु 
फैक्टरिगं उपयकु्त है या नहीं। 

IV.90 	 हरित  पूजंी वि नियमन  के कार्यान्वयन  से पहले, 
सभंावित वित्तीय जोखिम को कम करन के लिए बैंकिग प्रणाली 
में ग र-निष्पादित  आस्‍त‍ियों (एनपीए) को  कम करन की 
आवश्यकता है। यदि ग्रीन कैपिटल विनियमन एनपीए को बढ़ाता 
है, तो यह मौद्रिक नीति सचंरण में बाधा डाल सकता है (जॉन 
और अन्‍य, 2016; मदुलुी और बहरा, 2021)। इसलिए, जलवाय ु
जोखिमों से सबंधंित  जानकारी का  व्यापक प्रकटीकरण और 
स्‍तंभ 2 के त हत बैंकों की आतंरिक पूजंी पर्याप्तता  मूल्यांकन 
प्रक्रिया (आईसीएएपी) में इन जोखिमों को शामिल करना कुछ 
नीतिगत साधन हैं जो वि नियमित ससं्थाओ ंको कम जलवाय ु
जोखिम वाले क्षेत्रों में ऋण दनेे के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

IV.91 एक अन्य पद्धति हो सकती है – ऋण सीमा  निर्धारित 
करना। प्रदूषण फैलान वाले क्षेत्रों  में ससंाधनों के प्रवाह को 
सीमित  करन के लि ए कार्बन-गहन  उद्योगों के लि ए ब ैंकों के 
जोखिम पर  एक सीमा  निर्धारित करन से हरित क्षेत्रों  के लि ए 
ससंाधन उपलब्‍ध हो सकते हैं।

कारपोरटे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मानदडं

IV.92	 कॉरपोरटे कार्य  मंत्रालय न  वर्ष  2009 में कारपोरटे 
सामाजिक उत्तरदायित्व पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश’ जारी किए थ 

जिन्हें आगे चलकर ‘व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय और 
आर्थ‍िक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2011 
के रूप में परिशोधित किया गया। स्वैच्छिक दिशानिर्देशों को बाद 
में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा  13514 में अनिवार्य 
सीएसआर प्रावधानों में परिवर्तित कर दिया गया।

IV.93 	 2020-21 में 26,190 करोड़ रुपये का कुल सीएसआर 
व्यय 2014-15 में मूल्य के दोगनेु से अधिक था, जिसमें 17.3 
प्रतिशत की चक्रवदृ्धि वार्षिक वदृ्धि दर दर्ज की गई। जबकि शिक्षा 
और स्वास्थ्य दखेभाल पर सीएसआर व्यय का एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा खर्च हुआ है, पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में भी धन का 
प्रवाह, धीमी गति से ही सही, बढ़ा है (चार्ट  IV.12)।

IV.94 	 सीएसआर  व्यय  का  एक बड़ा हि  स्सा  महाराष्ट्र, 
गजुरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों तक कें द्रित 
है। बिहार जैसे राज्यों को प्रत्यक्ष सीएसआर व्यय में बहुत कम 
राशि प्राप्त हुई है। हालांकि कुछ राज्यों में उद्योगों और कॉरपोरेट 
घरानों का संकें द्रण सीएसआर व्यय की एकतरफा प्रकृति का 

14	 प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य ₹500 करोड़ या उससे अधिक है, या ₹1000 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार या ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शदु्ध 
लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक का शदु्ध लाभ है, बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करगेी।

चार्ट IV.12 क्षेत्रकवार सीएसआर व्‍यय

स्रोत : राष्‍ट्रीय सीएसआर पोर्टल 

क
रो
ड़ 
₹

अन्‍यपर्यावरणीय 
शाश्‍वतता

ग्रामीण  
विकास 

परियोजनाएं

स्‍वास्‍थ्‍य 
दखेभाल

शिक्षा
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संभावित कारण है, अत: एक व्‍यापक भौगोलिक विविधीकरण 
की जरूरत है।

IV.95 	 सीएसआर व्यय के सदंर्भ में शीर्ष दस कंपनियों का कुल 
व्यय लगभग पांचवां हिस्सा है (चार्ट  IV.13ए)। एक उत्साहजनक 
प्रवतृ्ति यह पाई गई है कि सांविधिक अनपुालन के लिए निर्धारित 
राशि से अधिक सीएसआर व्यय रिपोर्ट  करन वाली कंपनियों की 
हिस्सेदारी में वदृ्धि हुई है (चार्ट  IV.13बी)।

IV.96 	 हालांकि सीएसआर क्षेत्र में विकास उत्साहजनक रहा 
है, फिर भी इसमें और सधुार की गुजंाइश है। पहला, चूकंि उद्योग 
और कॉरपोरटे घरान कुछ राज्यों में कें द्रित हैं, इसलिए सीएसआर 
खर्च का भौगोलिक विस्तार असमान है। कंपनी अधिनियम की 
धारा  135 में सि फारिश की ग ई है कि  "कंपनी सीएसआर 
गतिविधियों के लि ए निर्धारित राशि   को खर्च   करन के लि ए 
स्थानीय क्षेत्र और अपने आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता दगेी, 
जहां वह काम करती है"। यह प्रस्तावित है कि बड़े सीएसआर 
बजट वाली कंपनियों के लि ए सीएसआर खर्च   में भौगोलिक 
विविधीकरण को  कानन  द्वारा  अनिवार्य किया   जा  सकता  है। 
दूसरा, वर्तमान सीएसआर नियम कंपनियों द्वारा अपने सामान्य 
व्यवसाय के अनसुरण में की जान वाली गतिविधियों में सीएसआर 
की अनमुति नहीं दतेे हैं, जो उन्हें सामाजिक रूप से जिम्मेदार 

व्यवसाय करन में अपनी प्राकृतिक विशेषज्ञता का उपयोग करन 
से रोकता है। यह प्रस्तावित है कि कंपनियों को अपने व्यवसाय 
सचंालन  क्षेत्र  में सीएसआर गतिविध ियों को  आगे ब ढ़ान की 
अनमुति दी जा सकती है। तीसरा, जबकि कंपनी अधिनियम की 
अनसूुची VII, धारा 135 (ऐसी गतिविधिया ँजो कंपनिया अपनी 
सीएसआर नीतियों में शामिल कर सकती हैं) में प्रविष्टियों की 
उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी है। यह प्रस्तावित है कि सूची को 
कुछ व्यापक क्षेत्रों में तर्क सगंत बनाया जाए, क्योंकि कुछ कंपनियों 
को वर्तमान  सूची निषेधात्मक लग सकती है (सिन्हा, 2021)। 
चौथा, सीएसआर नियम बहु-वर्षीय परियोजनाओ ंकी अनमुति 
दतेे हैं, जिनकी समयसीमा तीन साल से अधिक नहीं होती है, 
जिसमें उस वित्तीय वर्ष को शामिल नहीं किया जाता है जिसमें 
परियोजना  शरुू हुई थ ी। य ह कंपनियों को  दीर्घकालिक 
परियोजनाओ ं (जैसे वनीकरण) से ब चने के लि ए मार्ग  सलुभ 
कराता  है, जि सके लि ए नियमित वि त्त पोषण की अधिक 
विस्तारित  अवधि की आवश्यकता  हो  सकती है। पांचवां, 
अपेक्षाकृत प्रदूषणकारी क्षेत्रों में काम करन वाली फर्मों/कंपनियों 
को जलवाय ुअनकूुल प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओ ंको अपनान के 
लिए अपने सीएसआर दायित्वों के एक हिस्से का उपयोग करन 
के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

चार्ट IV.13 : कंपनियों द्वारा सीएसआर व्‍यय

क. कुल सीएसआर व्यय में शीर्ष 10 कंपनियों का हिस्सा बी: निर्धारित सीएसआर व्यय स ेअधिक रिपोर्ट करन ेवाली  
कंपनियों का हिस्सा

स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल।
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सीएसआर – फर्स्ट  मूवर ग्रुप

IV.97 	 वह फर्म जो अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे सामाजिक 
रूप से जि म्मेदार गतिविधियों में निवेश करती है, वह फर्स्‍ट 
मूवर  लाभ हासिल कर  सकती हैं। उपलब्ध  जानकारी के 
अनुसार, क्षैतिज रूप से विभेदित उत्पादों के साथ द्वयाध‍िकार 
विक्रेता  फर्म सामाजिक रूप से जिम्मेदार गतिविधियों में निवेश 
करके उपभोक्ताओ ं की उच्च  कीमत  का  भगुतान  करन की 
इच्छा  को  प्रभावित  कर  सकती हैं। यदि  सीएसआर  निवेश 
अनुकरणकर्ता त क प्रसारित होता  है, तो  वे ब िक्री में वदृ्धि के 
माध्यम से सेकंड मूवर के लाभ हासिल कर सकते हैं (कोपल, 
2021)।

IV.98 	 सीएसआर गतिविध ियों के माध्यम से, लाभ ब ढ़ान 
वाली फर्म सामाजिक वरीयताओ ंऔर भगुतान करन की उच्च 
इच्छा  वाले ग्राहकों पर  ध्यान  कें द्रित  करके प्रतिस्पर्धात्मक 
लाभ प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार, बाजार स्वयं अर्थव्यवस्था 
को  हरा बनान  के लि ए प्रोत्साहन प्रदान करता  है। हालांकि, 
फर्स्ट -मूवर लाभ, हर फर्म के हरित हो जान के साथ समाप्त हो 
जाता  है, कंपनियों में से वि जेता  वे बन जात हैं जिन के पास 
सबसे अच्छा  निष्पादन  होता  है (द इकोनॉमिस्ट, 2008)। 
सख्त पर्यावरणीय वि नियम कंपनियों को हरित प्रौद्योगिकियों 
को विकसित करन के लिए मजबूर करत हैं, और परिणामस्‍वरूप 
नवाचारों को ब ढ़ावा  देते हैं जो वि नियामकीय अनुपालन की 
लागत को  पूरा कर सकते हैं या लागत को बढ़ा भी सकते हैं 
(पोर्टर  और लि डे, 1995)। सख्त वि नियम प्रो द्योगिकीय 
ज्ञानार्जन  के लि ए मार्ग   प्रदान  करत हैं और न वाचारों को 
प्रोत्‍साहित  करत हैं जो वि शेषज्ञता  के न ए क्षेत्रों  को  उत्पन्न 
करत हैं (ब्रांडी और अन्‍य, 2020)।

IV.99 	 भारत सीएसआर को अनिवार्य बनान  वाला  दनुिया 
का  पहला  देश था  (सामंतरा  और ध वन, 2020)। कंपनी 
अधिनियम, 2013 में सीएसआर अध‍िदेश को शामिल करना 
देश के समान विकास में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करन की 
दिशा  में एक बड़ा  कदम था । सीएसआर  के परिणामस्वरूप 
लाभ, पर्यावरण की सरुक्षा और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई 

के तीन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है या जिसे ट्रिपल बॉटम 
लाइन के रूप में जाना जाता है। सीएसआर को सार्थक बनान 
के लि ए, ऐसी गतिविध ियों को  आत्‍मसात  करन और  उन्हें 
कंपनी की विकास रणनीति का हिस्सा बनान की आवश्यकता 
है। भारत  में सीएसआर की सफलता का आकलन करन में 
प्राथमिक चनुौती है इसके प्रगति के वि श्वसनीय संकेतकों की 
कमी (कुमार और रुहेला, 2021)। इसके अलावा, उन लाभों 
को प्रचारित करन की आवश्यकता है जो कंपनियों को फर्स्‍ट 
मूवर लाभ के संदर्भ में प्राप्त हो सकते हैं।

नीति आयोग द्वारा राज्यों का ऊर्जा  और जलवायु क्रम विन्यास

IV.100	2022 में, नीति आयोग न जलवाय ुऔर ऊर्जा  क्षेत्र में 
राज्यों और  संघ शासित  प्रदेशों द्वारा कि ए ग ए प्रयासों का 
आकलन करन के लि ए राज्य ऊर्जा  और जलवाय ु सूचकांक 
(एसईसीआई) जारी किया। यह सूचकांक राज्यों के प्रदर्शन में 
सधुार की गुंजाइश का आकलन और पहचान करन और उन्हें 
अपने ऊर्जा  संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करन में मदद 
करन के लिए डिज़ाइन किया गया है।

IV.101 	आयात पर उच्च निर्भरता के अलावा, विशेष रूप से 
कच्चे तल के लिए, ऊर्जा  क्षेत्र भारत के कुल जीएचजी उत्सर्जन 
का एक प्रमुख हि स्सा  है। इसलिए, सभी के लि ए सस्ती और 
विश्वसनीय ऊर्जा  सनुिश्चित करन और स्वच्छ ऊर्जा  संक्रमण में 
तेजी लाकर जीवाश्म आधारित ऊर्जा   पर  निर्भरता  को  कम 
करन के दोहरे उद्देश्यों के साथ स्वच्छ ऊर्जा  की दिशा में एक 
बड़े बदलाव की आवश्यकता है। इन दो लक्ष्यों को प्राप्त करन 
के लिए सरकार पारेषण और वितरण अवसंरचना और विद्युत 
वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति   में सधुार 
करन; स्वच्छ और खाना   पकान के सस्ते  ईधंन त क पहुंच 
बढ़ान; और बिजली की 24 * 7 आपूर्ति  सनुिश्चित करें करन के 
लिए डाउनस्ट्रीम डि लीवरी पर ध्यान कें द्रित कर रही है। इन 
सभी प्रयासों के लिए अलग-अलग योजना और निष्पादन की 
आवश्यकता है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना 
में, किसी राज्य की पहल को मापने के लिए रैंक प्रदान करना 
हरित संक्रमण में देश के प्रदर्शन को बहतर बनान में महत्वपूर्ण 
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भूमिका  निभा सकता  है। यह नीति  निर्माताओ ंऔर राज्य के 
अधिकारियों के लिए ऊर्जा  क्षेत्र में आगे रहने वालों और पिछड़ों 
की पहचान करन और सर्वश्रेष्ठ को चिह्नित करके नीतियों को 
ठीक करन में भी उपयोगी होगा। सूचकांक में 6 पैरामीटर हैं जो 
27 संकेतकों से बन हैं (सारणी IV.8)।

IV.102 	बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 
लिए स्कोर और र ैंक अलग-अलग  प्रस्तुत कि ए ग ए हैं (चार्ट 
IV.14)। ग जुरात, पंजाब और गो वा  जैसे शीर्ष   प्रदर्शन  करन 
वाले रा ज्यों न  ऋण-इक्विटी अनुपात, कुल त कनीकी और 
वाणिज्यिक नुकसान और टैरिफ की जटिलता को कम करन 
के मुद्दों को संबोधित करके डि स्कॉम के प्रदर्शन  पैरामीटर में 
अच्छा प्रदर्शन किया है। स्वच्छ ऊर्जा  पहल के संदर्भ में चंडीगढ़, 
दिल्ली और गोवा न अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि वे खाना 
पकान के स्वच्छ ईधंन की आपूर्ति , नवीकरणीय ऊर्जा  उत्पादन 
और सीएनजी वाहनों की दिशा में आगे बढ़न में सक्षम रहे हैं। 
तमिलनाडु और महाराष्ट्र न एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को 
अपनान और औद्योगिक ऊर्जा ब चत के लिए जोर देकर ऊर्जा 
दक्षता  के मामले में अच्छा  प्रदर्शन किया   है। ईवी के ब हतर 
प्रसार और  उपभोक्ताओ ं को  स्मार्ट   मीटर  की ओर  अंतरित 
करन के कारण नई पहल पैरामीटर में त्रिपरुा और दिल्ली को 
अधिक अंक प्राप्‍त हुए हैं।

6. बाजार आधारित समाधान

IV.103	 नए वाक्यांश के रूप में 'उपशमन' (अबेटमेंट) के साथ, 
पारपंरिक रूप से बड़े उत्सर्जकों द्वारा भी कार्बन पदचिह्नों को कम 
करन के लिए एक प्रयास चल रहा है। बाजार भी सक्रिय रूप से 
शाश्‍वत विकल्‍पों को अपना रहा है, न केवल अच्‍छे कार्य के रूप 
में बल्कि उच्च प्रतिलाभ की तलाश में भी। इसने डीकार्बोनाइजेशन 
और डिजि टलाइजेशन  की ओर  रुझान  को ब ढ़ावा दिया   है, 
जिससे बाजार को ईएसजी सिद्धांत ों द्वारा  निर्देशित कॉर्पोरट्ेस 
और  डेट/इक्विटी फंडों के लि ए पर्यावरण, सामाजिक और 
अभिशासन (ईएसजी) रटेिग जैसे साधनों को अपनान के लि ए 

सारणी IV.8: राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकाकं  
की सरंचना (एसईसीआई)

मानदडं भाराकं 
(प्रतिशत)

उप-सकेंतक

डिस्कॉम का प्रदर्शन 40 9
ऊर्जा की पहुचं, सामर्थ्य और विश्वसनीयता 15 5
स्वच्छ ऊर्जा की पहल 15 3
ऊर्जा दक्षता 6 3
पर्यावरणीय स्थिरता 12 4
नई पहल 12 3

स्रोत : नीति आयोग, 2022बी 

चार्ट IV. 14: एसईसीआई में राज्यों की रैंकिग और स्कोर

टिप्‍पणी : ज एव ंक में लद्दाख शामिल है 
स्रोत : नीति आयोग, 2022बी

एसईसीआई स्कोर

बड़े राज्‍य




छ
ोटे
 राज्‍य



क ें
.श
ा.प्र
 

गजुरात
केरल
पजंाब

हरियाणा
उत्तराखंड
महाराष्ट्र

हिमाचल प्रदशे
कर्नाटक

तमिलनाडु
असम

तेलंगाना
आधं्र प्रदशे
उत्‍तर प्रदशे
पश्चिम बगंाल

बिहार
ओडिशा

राजस्थान 
झारखंड

मध्य प्रदशे
छत्तीसगढ़

गोवा
त्रिपरुा
मणिपरु
मिजोरम
सिक्किम
मेघालय
नगालैंड

अरुणाचल प्रदशे
चडंीगढ़
दिल्ली

द और दी तथा दा और न
पदुचेुरी

अ ंतथा नि
ज तथा क*

लक्षद्वीप
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मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

प्रेरित किया है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में, निजी इक्विटी 

(पीई) फर्म – जो कि पूजंीवाद का आधार है- अपने निवेश को 

आवटंित करन में ईएसजी कारकों के प्रति सवेंदनशील हो गए हैं।

वित्तीय साधनों और संस्थाओ ंकी ईएसजी रटेिग

IV.104	 एक बढ़ती मान्यता है कि कंपनिया अकेले रह कर कार्य 

नहीं करती हैं; वे पर्यावरण और सामाजिक कारकों को प्रभावित 

करती हैं और बदले में उनसे प्रभावित भी होती हैं । य कारक 
फर्मों के प्रदर्शन और स्थिरता  को प्रभावित करत हैं। इसलिए, 
वित्तीय  प्रदर्शन  के अलावा, ईएसजी मापदडंों पर  कंपनी के 
प्रदर्शन को मापने और मूल्यांकन करन की आवश्यकता है। एक 
सखुद बात य  ह है कि  भारतीय  कंपनिया हरित  सकं्रमण का 
समर्थन करन के लिए कार्रवाई करत हुए अपनी बढ़ती ईएसजी 
चितंाओ ंका तजी से समाधान कर रही हैं (बॉक्स IV.5)।

पर्यावरण, सामाजिक और  अभिशासन  (ईएसजी) कारकों का  महत्व 
पिछले दशक में त जी से ब ढ़ा  है, और  कंपनी बोर्ड  की ब ठकों और 
कॉरपोरटे सचंार में यह एक प्रमखु कार्यसूची मद बन गयी है। जैसा कि 
कई अध्ययनों से स्पष्ट है, ग्राहकों का शाश्‍वतता पर बढ़ता ध्यान और 
ईएसजी-अनरुूप निवेश उत्पादों के प्रति निवेशकों की बढ़ती प्राथमिकता 
ने यह सनुिश्चित किया है कि कंपनिया अपनी प्रबधंन बातचीत में ईएसजी 
से सबंधंित पहलओु ंके बार ेमें तजी से मखुर हैं। इस प्रवतृ्ति का अनमुान 
टेक्स्ट-माइनिंग तकनीकों का उपयोग करके लगाया गया है (किरियू और 
नोज़ाकी, 2020; कैस्टेलानोस एव ंअन्‍य, 2015; हो एव ंअन्‍य, 2021)। 
फिर भी, आलोचकों न कॉरपोरट्ेस के शब्दों और उनके कार्यों के बीच 

बॉक्‍स IV.5 
क्या भारतीय कंपनिया ंईएसजी पर कार्य करती हैं?

विचलन की गुजंाइश को इंगित किया है। जैसा कि कॉरपोरटे सद्भावना 
स्थापित करन की कोशिश करत हैं, उनके सचंार में ईएसजी पर जोर हो 
सकता  है, लेकिन  उनकी गतिविध ियों और  प्रदर्शन  में इस तर ह के 
बदलाव के नहीं होत, जो ग्रीनवॉशिगं के समान है।

यह आकलन करन के लिए एक अभ्यास किया गया था कि क्या बीते 
वर्षों में भारतीय कंपनियों के ईएसजी सचंार के विकास के साथ उनके 
ईएसजी स्कोर में सधुार हुआ है। 50 लार्ज-कैप कंपनियों की वर्ष 2012-
13 से वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण करके भारतीय कंपनियों की विकसित 
ईएसजी प्रमखुता की जांच की गई। य कंपनिया ज्यादातर  निफ्टी-50 
इंडेक्स15 का हि स्सा हैं। बयर एव ंअन्‍य (2020) द्वारा सकंलित 491-

(जारी...)

चार्ट 1 : कंपनियों का औसत ईएसजी स्‍कोर और वार्षिक रिपोर्टों में शब्‍दों का हिस्‍सा 

ए. ईएसजी स्‍कोर बनाम ईएसजी शब्‍द का हिस्‍सा

सी. एस स्‍कोर बनाम एस शब्‍द का हिस्‍सा 

बी. ई स्‍कोर बनाम ई शब्‍द का हिस्‍सा 

डी. जी स्‍कोर बनाम जी शब्‍द का हिस्‍सा 

स्रोत : बीएसई; रिफाइनिटिव; और लेखकों की गणनाएं
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ईएसजी शब्‍द का हिस्‍सा (दायां मान)ईएसजी स्‍कोर

एस स्‍कोर जी स्‍कोर जी शब्‍द का हिस्‍सा (दायां मान)एस शब्‍द का हिस्‍सा (दाया मान)

ई स्‍कोर ई शब्‍द का हिस्‍सा (दायां मान)
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शब्द ईएसजी शब्दकोश का उपयोग कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट  में ऐसे 
शब्दों के हिस्से की गणना करन के लिए किया गया। रिफाइनिटिव16 से 
ऐतिहासिक ईएसजी स्कोर  का  उपयोग  ईएसजी मापदडंों पर प्रॉक्सी 
कंपनियों के वास्तविक प्रदर्शन  के लि ए किया गया  । पि छले दशक में 
भारतीय कंपनियों के औसत ईएसजी स्कोर में सधुार हुआ है, विशेष रूप 
से पर्यावरण और सामाजिक स्तंभों के लिए, जबकि अभिशासन स्तंभ के 
लिए स्कोर में उतार-चढ़ाव है (चार्ट  1)। कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट  में 
ईएसजी से सबंधंित  शब्दों की हि स्सेदारी में वदृ्धि  प्रदर्शन-आधारित 
मैट्रिक्स में सधुार की उत्साहजनक प्रवतृ्ति के अनरुूप है।

यह जांचने के लिए कि क्या ईएसजी के बार ेमें अधिक बात करन वाली 
कंपनिया बहतर ईएसजी प्रदर्शन दिखाती हैं, निम्नलिखित पैनल डेटा 
रिग्रेशन मॉडल (समय और उद्योग-निश्चित प्रभावों के साथ) का अनमुान 
2012-13 से 2021-22 की अवधि के डेटा को कवर करन के लि ए 
किया गया है:

; 

जहां, ESG का अर्थ है ईएसजी स्कोर, W का अर्थ वार्षिक रिपोर्ट  में 
ईएसजी शब्द की हिस्सेदारी (प्रतिशत में) है, M बाजार पूजंीकरण (फर्म 
के आकार के लिए प्रॉक्सी) है और D तथा S क्रमशः वर्ष और उद्योग 
सचंालन के सकेंतक हैं। यह पाया गया कि ईएसजी से सबंधंित शब्दों के 
उच्च उपयोग के साथ, ईएसजी स्कोर भी बढ़ जात हैं (सारणी 1)। यह 
परिणाम बा जार  पूजंीकरण, उद्योग-विशिष्ट डमी और विभि न्न  मॉडल 
विनिर्देशों को नियतं्रित करन के बाद भी बना रहता है।

अनभुवजन्य साक्ष्य से पता चलता  है कि अपने सचंार में ईएसजी पर 
अधिक जोर दनेे वाली कंपनिया बहतर ईएसजी निष्‍पादनकर्ता भी होती 
हैं। इस सदंर्भ में, यह दखेना रोचक होगा कि सीएसआर सबंधंी कानन के 
साथ  सेबी द्वारा  पेश की ग ई नई रिपोर्टिंग आवश्यकताए ं कंपनियों के 
ईएसजी प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करेंगी ।

सारणी 1: प्रतिगमन परिणाम निर्भर चर: ईएसजी स्कोर
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ईएसजी शब्‍द का हिस्‍सा; 3.779**
(1.598)

3.762**
(1.602)

3.491**
(1.619)

3.369***
(0.935)

3.737***
(1.166)

3.838**
(1.916)

नवीनतम बाजार पूजंीकरण लॉग 3.677*
(2.231)

3.390
(2.337)

बाजार पूजंीकरण लॉग 1.125
(1.174)

0.945
(1.830)

अतंरोधन 37.751***
(5.971)

-50.065
(53.204)

-51.036
(57.166)

39.629***
(2.882)

21.809
(15.935)

19.194
(24.888)

नमूना आकार 431 431 431 431 306 306
फर्मों की सखं्या 50 50 50 50 35 35
व्यक्तिगत- फिक्स्ड इफेक्ट्स यादृच्छिक यादृच्छिक यादृच्छिक स्‍थायी स्‍थायी यादृच्छिक
वर्ष के फिक्स्ड इफेक्ट्स हां हां हां हां हां हां
सेक्टर फिक्स्ड इफेक्ट्स नहीं नहीं हां नहीं नहीं हां
त्रुटियां मजबूत मजबूत मजबूत एकत्रित एकत्रित मजबूत

टिप्‍पण‍िया:ं 1. हौसमैन परीक्षण यादृच्छिक प्रभाव विनिर्देश के लिए समर्थन दतेा है। : 
                2. *** : 1 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण, **: 5 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण, *: 1 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण। 
                3. कोष्ठक में मानक त्रुटियां।

सदंर्भ : 
बेयर, फिलिप, मार्क बर्न िंगर और फ्लोरियन किसेल (2020), "वार्षिक रिपोर्ट  में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन रिपोर्टिंग: एक पाठ्य विश्लेषण", 
वित्तीय बाजार, ससं्थान और उपकरण 29, नबर 3।
कैस्टेलानोस, आर्टुरो; पर्रा , कार्लोस; और ट्रेम्बले, मोनिका, "कॉरपोरटे सामाजिक जिम्मेदारी रिपोर्ट : टेक्स्ट माइनिंग के माध्यम से विषयों को समझना" 
(2015)। एएमसीआईएस 2015 की कार्यवाही।
हो, जेरी सी., टिग-ह्वेन चेन और जिया-जिन वू (2021) "क्या कॉरपोरटे सामाजिक जिम्मेदारी रिपोर्ट  सूचनात्मक हैं? चीन में बैंकों के शाब्दिक विश्लेषण 
से साक्ष्य "चाइना फाइनेंस रिव्यू इंटरनशनल 12, नं. 1 ।
किरियू, ताकुया और मासातोशी नोजाकी (2020) "फर्मों की ईएसजी गतिविधियों का मूल्यांकन करन के लिए एक टेक्स्ट माइनिंग मॉडल: जापानी फर्मों 
के लिए एक एप्‍लीकेशन" एशिया-प्रशांत वित्तीय बाजार 27, नं. 4।

15	  अक्टूबर 2022 तक।
16	  ईएसजी स्कोर सार्वजनिक डोमेन में सत्यापन योग्य रिपोर्ट कि ए गए डेटा के आधार पर कंपनी के ईएसजी प्रदर्शन को मापता है। रिफाइनिटिव 630 से अधिक 

कंपनी-स्तरीय ईएसजी उपायों को कैप्चर और गणना करता है, जिनमें से 186 सबसे तलुनीय का उप-समूह स्कोरिगं प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। फिर इन्हें 
10 श्रेणियों में बांटा जाता है जिन्हें आगे तीन स्कोर - पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरटे शासन में विभाजित किया जाता है।
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IV.105	  ईएसजी र टेिग  एजेंसियां सभी ईएसजी मानदडंों को 
विचार में लेते हुए किसी फर्म का मूल्यांकन करन और उसे रटेिग 
दनेे के लिए स‍्वय ंनिर्मित टेम्प्लेट के अनसुार विभिन्न भौगोलिक 
क्षेत्रों/उद्योग  क्षेत्रों  की कंपनियों का आकलन करती हैं। प्रमखु 
वैश्विक ईएसजी रटेिग प्रदाताओ ं(ईआरपी) द्वारा शामिल की गई 
भारतीय कंपनियों की सखं्‍या सीमित है। हालाकँि, भारत ईएसजी 
नेततृ्व शिखर   सम्मेलन  रिपोर्ट   में 586 कंपनियों को  शामिल 
किया गया है (क्रिसिल, 2022)। प्रमखु क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों 
के ईएसजी स्कोर  के वि श्लेषण से पता  चलता  है कि  सूचना 
प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का औसत ईएसजी स्कोर अपेक्षित 
रूप से सर्वाधिक है, जबकि परिवहन बनुियादी ढांचा कंपनियों 
का स्कोर सबसे कम है (चार्ट  IV.15)। ईएसजी स्कोर के घटक-
वार विश्लेषण में पर्यावरण स्कोर में सर्वाध‍िक भिन्नता, क्षेत्रों के 
भीतर और क्षेत्रों के बीच, पायी गई। 

IV.106	  फर्म-विशिष्ट वि शेषताओ ंऔर ईएसजी निष‍्पादन  के 
बीच सबंधं पर, यह पाया गया कि उच्च बाजार पूजंीकरण वाली 
फर्मों का ईएसजी स्कोर अधिक है (चार्ट  IV.16a)। जब नमूने को 
घटाकर केवल बड़ी कंपनियों को शामिल कर दिया जाता है, तो 
बाजार  पूजंीकरण और ईएसजी स्कोर  के ब ीच सबंधं और भी 
बेहतर हो जाता  है (चार्ट   IV.16बी)। इससे पता चलता  है कि 
किसी फर्म की वदृ्धि और निवेशकों द्वारा अनमुानित मूल्यांकन 

स्वाभाविक रूप से ईएसजी मापदडंों पर  उसके निष‍्पादन  से 
सबंधंित है। ईएसजी मापदडंों पर अच्छा निष‍्पादन इस बात का 
प्रतिबिबं  है कि कंपनी ईएसजी के मोर्चे पर अपने जोखिमों को 
कम कर सकती है, जिससे वह आगे बढ़ सकेगी और निवेशकों से 
प्रशसंा भी पा सकेगी। इसके अलावा, एक बड़ी कंपनी के पास 
ईएसजी के मोर्चे पर अपने निष‍्पादन को बहतर बनान के लिए 
अधिक ससंाधन होत हैं, और उसके पास अधिक हितधारिता 

चार्ट IV.15: क्षेत्रीय औसत ईएसजी स्कोर

स्रोत: क्रिसिल; और लेखकों की गणनाए.ं

80

70

60

50

40

30

2020

10

0

E
S

G
 S

c
o
r
e

D
u

ra
b

le
s
 a

n
d

 
e
le

c
tr

ic
a
ls

H
o
ld

in
g

H
e
a
v
y

e
n

g
in

e
e
ri

g

R
e
a
l 
e
s
ta

te

P
o
w

e
r 

- 
th

e
rm

a
l

L
e
n

d
in

g

In
d

u
s
tr

ia
l

P
h

a
rm

a

C
h

e
m

ic
a
ls

F
M

C
G IT

AA
u

to
 a

n
c
il
la

ri
e
s

F
in

a
n

c
ia

l 
s
e
rv

ic
e
s

C
e
m

e
n

t

C
o
n

s
tr

u
c
ti

o
n

 E
P

C

M
e
ta

ls

C
o
n

s
u

m
e
r 

re
ta

il

T
ra

n
s
p

o
rt

in
fr

a
s
tr

u
c
tu

re
T
e
le

c
o
m

चार्ट IV.16: बाजार पूजंीकरण और ईएसजी स्कोर के बीच सबंधं

ए. सभी श्रेणीकृत कंपनियां बी: सबस ेबड़ी 50 कंपनिया ं

स्रोत : ब्लूम्बर्ग ; क्रिसिल ; और लेखकों की गणनाए ं
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होती है, जो उसे ऐसे निवेश करन के लि ए प्रेरित करती है जो 
ईएसजी से सबंधंित घटनाओ ंसे जोखिम को कम करता है।

IV.107 जैसा कि वित्तीय बा   जार  के प्रतिभागी ईएसजी से 
संबंधित पहलुओ ंमें तजी से रुचि रखत हैं, ईएसजी रेटिग और 
डेटा प्रदाताओ ंकी भूमिका और प्रभाव बढ़ रहा  है। हालांकि, 
हाल के दिनों में य इकाइयां बढ़ी हुई जांच के दायरे में आई हैं। 
इंटरनशनल ऑर्गनाइजेशन  ऑफ सिक् योरिटीज कमीशन 
(आईओएससीओ) न  ईएसजी र ेटिग्स  एडं डेटा प्रो डक्ट्स 
प्रोवाइडर्स  पर अपनी रिपोर्ट   में इस तरह के मुद्दों  पर प्रकाश 
डाला  है: (ए) परिभाषाओ ं पर  स्पष्टता  / संरेखण की कमी, 
जिसमें रेटिग माप शामिल है; (ख) रेटिग/डाटा उत्पादों के पीछे 
की पद्धतियों के बारे में पारदशता का अभाव; (ग) पेश किए गए 
रेटिग उत्पादों का असमान कवरेज; और (डी) हितों के टकराव 
के प्रबंधन के बारे में चिंताए ंजब रेटिग और डेटा उत्पाद प्रदाता, 
या उनकी निकटता से संबद्ध संस्थाए,ं  ग्राहक कंपनियों के लिए 
परामर्श सेवाए ंकरती हैं (आईओएससीओ, 2021)।

IV.108	ईएसजी स्कोर की ग णना  के लि ए नियोजित पद्धति 
पर दो प्रमुख चिंताए ंहैं: (i) अधिकांश ईएसजी रेटिग में बहुत 
सारे पैरामीटर  शामिल होत हैं, जो  कभी-कभी एक जटिल 
तस्वीर की ओर ले जात हैं, जि ससे औसत निवेशक के लि ए 
यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कुल ईएसजी स्कोर क्या 
है; और (ii) अंकगणितीय औसत ज्यादातर ईएसजी रेटिग की 
गणना करन के लिए विभिन्न मापदंडों के एकत्रीकरण के लिए 
नियोजित किया जाता है। यह ई, एस और जी स्कोर को सही 
विकल्प के रूप में देखन से मेल खाता है, जि ससे कंपनी को 
दूसरों में अच्छे प्रदर्शन पर ध्यान कें द्रित करके एक पैरामीटर में 
अपने खराब प्रदर्शन को ढंकने की सवुिधा मिलती है।

IV.109	प्रत्येक ईआरपी अपने स्वयं के मालिकाना प्रणाली, 
एल्गोरिदम, मैट्रिक्स, परिभाषाओ ंऔर गर-वित्तीय जानकारी 
के स्रोतों का उपयोग करन के साथ, विभिन्न प्रदाताओ ंद्वारा 
एक ही फर्म की ईएसजी रेटिग में व्यापक भिन्नता की गुंजाइश 

है (चटर्जी एट अल। ब्लूमबर्ग  के एक विश्लेषण में पाया गया कि 
कई कंपनियों के लि ए ईएसजी रेटिग अपग्रेड शायद ही कभी 
स्थिरता पर उनके रिकॉर्ड  (सिम्पसन एट अल।

IV.110	इसके अलावा, शोध से पता चला है कि एक ईएसजी 
रेटिग  एजेंसी के अंतर्निहित   पूर्वाग्रह या  एक फर्म  के समग्र 
दृष्टिकोण का फर्म को प्रदान की गई ईएसजी रेटिग पर प्रभाव 
पड़ता  है (बर्ग   एट अल। इसके अलावा, ईएसजी र ेटिग  की 
सटीकता और दक्षता का मूल्यांकन आमतौर पर उपयोग की 
जान वाली प्रक्रियाओ ं जैसे ब क-टेस्टिंग  द्वारा न हीं किया जा 
सकता  है, क ्योंकि डिफ़ॉ ल्ट घटनाओ ं (एरहार्ट , 2022) जैसे 
सरल अवलोकन योग्य परिणाम चर की अनुपस्थिति है। य मुद्दे 
और कार्यप्रणाली या  डेटा संग्रह प्रक्रिया की देखरेख के लि ए 
एक उपयकु्त  नियामक व्यवस्था की अनुपस्थिति, ईएसजी 
रेटिग की विश्वसनीयता को और कम करती है।

IV.111	ईएमई में स्थित  फर्मों के ईएसजी स्कोर  एईएस 
(आईएमएफ, 2022 बी) की तुलना में व्यवस्थित रूप से कम 
पाए गए हैं। यह आंशिक रूप से कुछ मापदंडों पर लापता डेटा 
के उपचार  द्वारा  समझाया गया   है। वैश्विक रूप से सहमत 
रिपोर्टिंग प्रारूप की अनुपस्थिति ईआरपी को उन मापदंडों को 
अपनान के लिए मजबूर करती है जो एई के लिए सबसे व्यापक 
रूप से रिपोर्ट कि ए गए और प्रासंगिक हैं, इस प्रकार ईएमई में 
फर्मों को नुकसान में डालते हैं।

IV.112	आईओएससीओ न सि फारिश की है कि  नियामकों 
को ईएसजी रेटिग और डेटा उत्पाद प्रदाताओ ंपर अपना ध्यान 
कें द्रित  करना  चाहिए। शब्दावली और लिख ित न ीतियों और 
प्रक्रियाओ ंकी मानकीकृत  परिभाषाईएसजी र ेटिग और  डेटा 
उत्पाद प्रदाताओ ंको उच्च गणुवत्ता वाले डेटा उत्पन्न करन में 
सक्षम बना एगी। उनकी कार्यप्रणाली और  प्रक्रियाओ ं के 
सार्वजनिक प्रकटीकरण से पारदर्शिता प्रा प्त करन में मदद 
मिलेगी। जिन संस्थाओ ंका मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें 
लाग नियामक और  अन्य काननी आवश्यकताओ ं

17	  ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां ईआरपी के पास एक परामर्श सहायक कंपनी भी है जो ईएसजी प्रदर्शन में सधुार और यहां तक कि गर-ईएसजी सबंधंित परामर्श 
जैसी अन्य सेवाए ंप्रदान कर सकती है।



146

मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

(आईओएससीओ, 2021) के अनुसार स्थिरता   से संबंधित 
जानकारी के लि ए अपनी प्रकटीकरण प्रक्रियाओ ं को 
सवु्यवस्थित करना चाहिए।

IV.113	आईओएससीओ के निर्देश के बा द, कई प्रतिभूति 
बाजार नियामक ईएसजी रेटिग और डेटा उत्पाद प्रदाताओ ंपर 
अपने दिशानिर्देशों को अपडेट कर रहे हैं। एक ईएसजी रेटिग / 
स्कोर केवल उतना ही अच्छा है जितना कि उस पर पहुंचने के 
लिए उपयोग किया जान वाला डेटा। इसलिए, मानकीकृत और 
नियमित  कंपनी प्रकटीकरण अत्यंत  महत्वपूर्ण  हैं। सेबी न  
ईएसजी रिपोर्टिंग को नियामक रिपोर्टिंग का एक हिस्सा बनान 
की दिशा में पहला कदम 2012 में उठाया, जब उसने बाजार 
पूंजीकरण के आधार  पर  शीर्ष   100 सूचीबद्ध संस्थाओ ं को 
अपनी वार्षिक रिपोर्ट   के हि स्से  के रूप में व्यावसायिक 
जिम्मेदारी रिपोर्ट  दाखिल करन के लिए अनिवार्य किया। इस 
आवश्यकता को 2015 में शीर्ष  500 सूचीबद्ध संस्थाओ ंऔर 
2019 में शीर्ष  1000 तक बढ़ाया गया था।

IV.114	सेबी न  अब ब िजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एडं 
सस्टेनबिलिटी रिपोर्ट   (बीआरएसआर) ना मक एक संशोधित 
प्रकटीकरण ढांचा  पेश किया  है, जि सका  उद्देश्य मात्रात्मक 
मैट्रिक्स (सेबी, 2021) पर अधिक जोर देना है। यह बदले में, 
कंपनियों, क्षेत्रों और समय में आसान माप और तुलनात्मकता 
की अनुमति देगा। बीआरएसआर सूचीबद्ध इकाइयों से उनके 
प्रदर्शन  के बार े में ख ुलासा  करना  चाहता  है जो  ‘जिम्मेदार 
कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश’ के नौ सिद्धांतों के 
खिलाफ है। प्रत्येक सिद्धांत  के तहत  रिपोर्टिंग को आवश्यक 
और न तृत्व संकेतकों में वि भाजित किया गया    है। आवश्यक 
संकेतकों को अनिवार्य आधार पर रिपोर्ट किया  जाना आवश्यक 
है, जबकि नतृत्व संकेतकों की रिपोर्टिंग स्वैच्छिक है। 2022-
23 से बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष  1000 कंपनियों के 
लिए ब ीआरएसआर  दाखिल करना  अनिवार्य  है। इसके 
परिणामस्वरूप ईएसजी मापदंडों पर बहतर डेटा गणुवत्ता होनी 
चाहिए।

IV.115 	इसके अलावा, सेबी न बीआरएसआर कोर का एक 
ढांचा पेश किया है जिसमें ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरणों में 

विश्वसनीयता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ान के उद्देश्य से 
ई, एस और  जी वि शेषताओ ं में से प्रत्येक के त हत  चुनिंदा 
प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं। यह एक आश्वासन प्रदाता 
द्वारा रिपोर्ट कि ए गए डेटा के सत्यापन द्वारा प्राप्त किया जाना 
है। बीआरएसआर कोर को 2023-24 से शीर्ष  150 सूचीबद्ध 
संस्थाओ ंद्वारा दायर किया जाना होगा और 2026-27 तक 
इसे उत्तरोत्तर शीर्ष  1000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, 
बीआरएसआर  कोर फ्रे  मवर्क   में प्रकटीकरण के आधार  पर, 
ईआरपी सुनिश्चित/सत्यापित  डेटा  के आधार  पर  एक कोर 
ईएसजी रेटिग प्रकाशित करेगा। म्यूचुअल फंडों द्वारा योजना 
के स्तर पर ग्रीनवाशिंग पर अंकुश लगान के लिए, नियामक न 
अनिवार्य किया    है कि ईएसजी योजना को अपनी प्रबंधन के 
तहत परिसंपत्तियों (एयूएम) का कम से कम 65 प्रतिशत उन 
कंपनियों में निवेश करना होगा, जहां बीआरएसआर कोर पर 
आश्वासन दिया   जाता  है। इसके अलावा, कि सी कंपनी की 
मूल्य श्रृंखला से जुड़े ईएसजी पदचिह्नों की पूरी तस्वीर और 
खाता प्रा प्त करन के लि ए, सेबी न  क्र मशः 2024-25 और 
2025-26 (सेबी, 2023 डी) से “अनुपालन-या-स्पष्टीकरण” 
आधार पर शीर्ष   250 कंपनियों की आपूर्ति श्रृंख ला  के लि ए 
बीआरएसआर  कोर  के अनुसार  ईएसजी प्रकटीकरण और 
आश्वासन पेश किया है।

IV.116	नियामक ईएसजी नताओ ंकी पहचान कर सकते हैं 
और समय  के साथ अनिवार्य  नियमों के रूप में उनके द्वारा 
अपनाई गई कुछ प्रथाओ ंऔर प्रक्रियाओ ंको मानकीकृत कर 
सकते हैं। यह ईएसजी स्पेस में विनियमन निर्माण प्रक्रिया को 
अच्छी तर ह से परीक्षण करन और  व्यापक स्वीकार्यता  की 
अनुमति दे सकता है।

IV.117	संबंधित  मंत्रालयों, उद्योग  संघों, पर्यावरण न ीति 
वकालत समूहों और रिज़र्व बैंक सहित अन्य नियामकों सहित 
सभी हितधारकों की सिफारिशों को शामिल करन के बाद एक 
रूपरेखा ईएसजी रेटिग को परेशान करन वाले प्रमुख मुद्दों को 
संबोधित  करन में मदद करेगी। सेबी ईआरपी के लि ए एक 
नियामक ढांचा और आचार संहिता स्थापित कर रहा है जिसमें 
रेटिग प्रक्रिया में व्यापार मॉडल, जवाबदेही और पारदर्शिता से 
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संबंधित प्रासंगिक चि ंताओ ंकी एक श्रृंखला शामिल है (सेबी 
2023 ई; सेबी 2023एफ)।

ईएसजी फंड

IV.118	भारत में पहला ईएसजी फंड 2017-18 में एसबीआई 
म्यूचुअल फंड द्वारा  लॉन्च किया गया था   । महामारी की 
शुरुआत न भारत सहित दनुिया भर में ईएसजी फंडों को एक 
बड़ा प्रोत्साहन दिया। जबकि इसने ईएसजी थीम के साथ 8 
नए फंडों को लॉन्च किया, ईएसजी फंडों का एयूएम दो साल 
से भी कम समय  में चौगुना  से अधिक बढ़ कर  31 दि संबर, 
2021 तक 13,146 करोड़ रुपये हो गया । हालांकि, इसके 
बाद संपत्ति वृद्धि में ठहराव आया, जो न केवल मूल्यांकन में 
गिरावट बल्कि  2022-23 में 1,393 करोड़ रुपये के शुद्ध 
बहिर्वाह से प्रेरित था। नतीजतन, ईएसजी फंडों का एयूएम 31 
मार्च , 2023 त क घटकर  10,427 करोड़ रुपये र ह गया  
(चार्ट  IV.17a)।

IV.119 	निवल अंतर्वाह आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है 
कि कुछ महीनों में बड़े अंतर्वाह हुए और बाद के महीनों में नगण्य 
अंतर्वाह (चार्ट  IV.17b)। बड़े प्रवाह वाले महीने आम तौर पर वे 

होत हैं जिनमें नए फंड लॉन्च किए गए थ। यह पैटर्न  दर्शाता है 
कि निवेशक ईएसजी डोमेन में नए फंड ऑफर्स को बंद कर देते 
हैं, लेकिन बाद में निवेश ससु्त रहता है। भारत में कोविड-19 
की डेल्टा लहर के बाद, न केवल ईएसजी फंडों के लि ए नए 
फंड ऑफर बंद हो गए हैं, बल्कि बहिर्वाह भी हुआ है।

IV.120 	ईएसजी फंडों और सूचकांकों की विभिन्न कारणों से 
आलोचना  की ग ई है। सबसे पहले, उनका  स्टॉक चयन  है, 
जिसमें कुछ संदिग्ध समावेशन और बहिष्करण हैं। वि श्व स्तर 
पर 20 सबसे बड़े ईएसजी फंडों में औसतन, 17 जीवाश्म ईधंन 
उत्पादकों में निवेश है, जिससे ईएसजी निवेश के पर्यावरणीय 
आयाम को कम किया जा र हा  है (द इकोनॉमिस्ट, 2021)। 
दूसरा, ईएसजी के रूप में लेबल किए गए फंडों का एक बड़ा 
हिस्सा  ईएसजी र ेटिग या   ईएसजी मापदंडों पर  प्रदर्शन  के 
आधार  पर  शेयरों का  चयन न हीं करता  है, लेकिन  ईएसजी 
रेटिग  का  उपयोग  अपने सामान्य पोर्टफोलियो  के लि ए कई 
जोखिम प्रबंधन उपकरणों में से एक के रूप में करता  है। यह 
गैर-ईएसजी थीम वाले फंडों के समान है जिन्हें ईएसजी के रूप 
में लेबल किया जा रहा है।

18	 सेबी न सपंत्ति प्रबंधन कंपनियों के कामकाज में एकरूपता लान और विशिष्ट श्रेणियों में म्यूचअुल फंड योजनाओ ंकी विशेषताओ ंको मानकीकृत करन के लिए 
म्यूचअुल फंड योजनाओ ंके वर्गीकरण/यकु्तिकरण पर एक परिपत्र जारी किया था। शरुू की गई श्रेणियों में से एक इक्विटी म्यूचअुल फंड के तहत क्षेत्रीय/ विषयगत 
थी, जिसका उपयोग ईएसजी फंड के लॉन्च के लिए किया जाता है। सेबी द्वारा मानदडंों के पनु: वर्गीकरण के बाद, एसबीआई म्यूचअुल फंड न अपनी पूर्ववर्ती 
एसबीआई मैग्नम इक्विटी योजना को ईएसजी थीम वाले म्यूचअुल फंड में बदल दिया और इसका नाम बदलकर एसबीआई मैग्नम ईएसजी इक्विटी फंड कर दिया।

चार्ट IV.17: भारत में ईएसजी फंड

ए: फंड का आकार (एयूएम) बी: ईएसजी फंड में शुद्ध प्रवाह

स्रोत: मॉर्निंगस्टार
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IV.121 	म्युचअुल फंडों की ईएसजी र णनीतियों पर ब हतर 
स्पष्टता प्रदान करन के लिए, नियामक न अतंर्निहित रणनीतियों 
के आधार  पर  ईएसजी फंडों की न ई उप-श्रेणियों का  प्रस्ताव 
दिया है। परिसपंत्ति प्रबधंन कंपनियों के लिए एक अधिक सक्रिय 
नेततृ्व भूमिका की कल्पना की गई है जिसमें ईएसजी कारकों पर 
विशेष ध्यान दनेे के साथ मतदान निर्णयों पर अधिक प्रकटीकरण 
को अनिवार्य किया गया है। ईएसजी से सबंधंित फंडों के लिए, 
‘फंड मैनेजर कमेंट्री’ और फंड में ईएसजी रणनीति के आवेदन 
जैसे मदु्दों का विवरण दनेे वाले केस स्टडी पर एक अलग खंड भी 
पेश किया गया है (सेबी, 2023 डी)।

IV.122 	भारत सहित ईएमई के लिए वैश्विक ख्याति के समर्पित 
ईआरपी की अनुपस्थिति, उनके लि ए ईएसजी निधियों के 
सीमित  प्रवाह में योग दान  देने वाला  एक कारक है। ईएसजी 
फंडों द्वारा ईएमई (इक्विटी और बॉन्ड) के लिए आवंटन गर-
ईएसजी फंडों की तुलना में कम है। ईएसजी एक नई प्रवतृ्ति है, 
और  दनुिया  भर  के नियामक वि स्तृत दि शानिर्देश वि कसित 
करन से पहले बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह 
एक वि वेकपूर्ण बात   है क ्योंकि  अति-विनियमन न वाचार  को 
रोक सकता है।

निजी इक्विटी की भूमिका

IV.123 	वैश्विक जलवाय ुवि त्त वर्तमान  में सालाना  लगभग 
630 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो अनुमानित आवश्यकता 
(जलवाय ुनीति पहल, 2021) का लगभग पांचवां हि स्सा  है। 
निजी इक्विटी (पीई) का हिस्सा 4 प्रतिशत से कम है (द सिटी 
यूके, 2022)। अपने उच्च जोखिम वाले विकल्प के साथ, पीई 
और वेंचर कैपिटल (वीसी) फंडों को निवेश से उत्पन्न रिटर्न 
द्वारा निर्देशित अंतर को तजी से भरना चाहिए।

IV.124 	2021 में, पीई का एयूएम में यएस $ 6.3 ट्रिलियन 
था, जो 2026 तक यएस $ 11 ट्रिलियन से अधिक होन का 
अनुमान  है (एक्लेस एट अल। जि म्मेदार  निवेश के सिद्धांत ों 
(पीआरआई) 19 के पीई और वीसी हस्ताक्षरकर्ताओ ंकी संख्या  

2021 तक चौगनुी होकर 1090 हो गई है। पीई विशिष्ट रूप से 
हरित  परिवर्तन  का  समर्थन  करन के लि ए त नात  है क ्योंकि 
इसकी लंबी निवेश अवधि इसे लंबी अवधि वाली परियोजनाओ ं
में निवेश करन के लिए तयार करती है। हालांकि, पीई / वीसी 
फंडिग की एक बड़ी सीमा यह है कि य ह मुख्य रूप से छोटे 
आकार  की निजी कंपनियों त क सीमित  है, जिन के पास 
संभावित रूप से बड़े वाणिज्यिक मूल्य हैं, लेकिन जरूरी नहीं 
कि  ऐसी परियोजनाए ं हों जिन में सबसे महत्वपूर्ण  सामाजिक 
और जलवाय ुलाभ हों।

IV.125 	विशेष रूप से उभरत बाजारों में पीई/वीसी पूजंी की 
तैनाती में तजी लान के काफी अवसर हैं। एशिया में, यरोप के 80 
प्रतिशत (चार्ट   IV.18) की तलुना में केवल 24 प्रतिशत निजी 
सपंत्ति ईएसजी के लिए प्रतिबद्ध है।

IV.126	भारत न भी जलवायु वि त्तपोषण परिदृश्य में निजी 
निवेश समूहों का  प्रवेश देखा  है। एवरस्टोन  (भारत  के  
प्रमुख  निजी निवेश समूहों में से एक) और लाइटसोर्स ब  ीपी 
(बीपी के नवीकरणीय ऊर्जा  मंच) के बीच एक संयुक्त उद्यम 

19	  पीआरआई, एक सयंकु्त राष्ट्र समर्थित सगंठन, जिम्मेदार निवेश का एक प्रमखु प्रस्तावक है और अपने निवेश / स्वामित्व निर्णयों में ईएसजी कारकों को शामिल 
करन में निवेशक हस्ताक्षरकर्ताओ ंके अपने अतंरराष्ट्रीय नटवर्क  का समर्थन करता है।

चार्ट IV.18: निजी पूजंीगत सपंत्ति प्रबधंन

स्रोत: प्रीकिन (2020): वैकल्पिक सपंत्तियों में ईएसजी का उदय, प्रभाव रिपोर्ट ।

एयू
एम
 क
ा अ

नपु
ात 
(प्र

ति
शत

)

यूरो
प

ऑ
स्ट्
रेले
शिया


उत्त
री
 अ
मेर
िक

ा

लै
टिन 

अ
मेर
िक

ा   
औ
र 
कै
रबे
ियन


अ
फ़
्रीक
ा

मध
्य 
पूर्व


एशिया




कु
ल

गैर-ईएसजी प्रतिबद्धईएसजी प्रतिबद्ध



जलवायु जोखिमों को कम करन ेके लिए नीतिगत विकल्प

149

एवरसोर्स   कैपिटल न  2018 में भारत  का  पहला  समर्पित 
जलवायु परिवर्तन फंड - ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ) 
शुरू किया । सीजीईएफ का  लक्ष्य  भारत  के हरित  
बुनियादी ढांचा  क्षेत्रों  जैसे न वीकरणीय  ऊर्जा , परिवहन, 
संसाधन  दक्षता  और  ऊर्जा   सेवाओ ं (एवरसोर्स   कैपिटल, 
2021) के लिए 940 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक इक्विटी 
पूंजी जुटान का है।

IV.127	 7.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौद ेमूल्य के साथ, 
भारत  में कुल पीई निवेश में ईएसजी का हि स्सा  2021 में 5 
प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 13 प्रतिशत हो गया (बेन एडं कंपनी, 
2023)। 2018 और 2022 के बीच 19.2 ब िलियन अमेरिकी 
डॉलर के सचंयी निवेश का लगभग 90 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा 
और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में रहा  है। यह बहतर दक्षता, बढ़ती 
जलवाय ु जागरूकता  के साथ-साथ  नियामक न ीतियों सहित 
सरकारी नीतियों के कारण लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में वदृ्धि से 
प्रेरित है।

7. मौद्रिक नीति

IV.128 जबकि कई कें द्रीय बैंक अपने प्रमखु जनादशे (ओ)ं के 
सबंधं में जवाबदहेी के सभंावित कमजोर पड़ने से बचने के लिए 
अपने मौद्रिक नीति ढांचे और सचंालन में  सीधे जलवाय ुसबंधंी 
चितंाओ ंको शामिल करन पर सतर्क र हते हैं, यरोपीय सेंट्रल बैंक 
(ईसीबी) और बीओई दो  प्रमखु कें द्रीय ब ैंक हैं जि न्होंने अपने 
मौद्रिक न ीति  सचंालन  में स्पष्ट रूप से जलवाय ु परिवर्तन  के 
विचारों को अपनाया है। यह अनमुान लगाया गया है कि कार्बन 
कर  के माध्यम से उत्सर्जन  में कमी ग्रीन क्वांटि टेटिव ईजिगं 
(अबीरी एट अल, 2022) के माध्यम से सभंव अधिकतम कमी 
से चार गनुा है। उत्तरार्द्ध, हालांकि, एक प्रभावी पूरक नीति साधन 
के रूप में काम कर सकता है।

मौद्रिक नीति सचंरण

IV.129	 जलवाय ु परिवर्तन  मौद्रिक न ीति  सचंरण की गति , 
भूमिका और प्रकृति को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, जो 
क्षेत्र जलवाय-ुप्रेरित भौतिक जोखिमों के अधिक सपंर्क  में हैं, उन्हें 
अधिक क्रेडि ट जोखिम और कम परिसपंत्ति मूल्यांकन के कारण 
उच्च  जोखिम प्रीमिय म का  सामना  करना  पड़ सकता  है। 
नतीजतन, क्रेडि ट चैनल और मौद्रिक सचंरण के ब्याज दर चैनल 
में बाधा आ सकती है। य ह खंड मौद्रिक नीति में ब दलाव को 
चित्रित करता है जो हरित सकं्रमण को प्रोत्साहित कर सकता है।

ग्रीन क्वांटिटेटिव ईजिगं

IV.130 	वैश्विक वित्तीय सकंट के मद्देनजर, मात्रात्मक सहजता 
(क्यूई) या बड़े पैमान पर सपंत्ति खरीद, प्रमखु एई में कें द्रीय बैंकों 
के प्राथमिक मौद्रिक नीति उपकरणों में से एक के रूप में उभरा। 
महामारी के प्रकोप के साथ, क्यूई को एई और ईएमई दोनों द्वारा 
व्यापक रूप से अपनाया गया था।

IV.131	 जब कें द्रीय बैंक कॉर्पोरटे ऋण खरीदते हैं, तो वे जोखिम 
प्रीमियम को  कम करत हैं, जि ससे कम लागत  पर  अपनी 
गतिविधियों को वित्तपोषित करन के लिए कॉर्पोरट्ेस की क्षमता 
में सधुार होता है। सपंत्ति खरीद ज्यादातर “बाजार तटस्थता” के 
सिद्धांत पर की जाती है - बॉन्ड बाजार में उनकी बकाया मात्रा के 
अनपुात में खरीद ेजात हैं ताकि सभी क्षेत्रों में सापेक्ष उधार लागत 
पर खरीद के प्रभाव को कम किया जा सके (पापाउत्सी एट अल। 
ज़िलिस्का-लोंट, 2019)। हालांकि, बा ह्यताओ ं की उपस्थिति 
अक्सर बाजार की कीमतों और कुशल परिसपंत्ति मूल्यों के बीच 
एक खाई पैदा करती है। इस प्रकार, बाजार तटस्थता सिद्धांत 
उप-मानक है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कार्बन-गहन उद्योगों 
(श्नाबल, 2021) में बड़ी  फर्मों को  लाभ पहुचंाकर प्रो -कार्बन 
पूर्वाग्रह होता है। एक अनमुान के अनसुार, ईसीबी की 70 प्रतिशत 

20	 जनवरी 2023 में रिक्सबैंक द्वारा आयोजित एक सगंोष्ठी में, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष न उल्लेख किया कि फेड जलवाय ुनीति निर्माता नहीं होगा। उसी सगंोष्ठी 
में, यरोपीय सेंट्रल बैंक के कार्यकारी बोर्ड के एक सदस्य न दोहराया कि जलवाय ुपरिवर्तन के खिलाफ लड़ाई ईसीबी के आधिकारिक जनादशे का एक हिस्सा 
थी जब तक कि यह मूल्य स्थिरता बनाए रखन के अपने प्राथमिक कार्य में बाधा नहीं डालता था। इस सदंर्भ में, यह नोट किया गया कि मौद्रिक नीति का वर्तमान 
सख्त चरण अर्थव्यवस्था को डी-कार्बोनाइज करन के प्रयासों की लागत में सभंावित सहवर्ती वदृ्धि के कारण विचलित नहीं होगा।
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से अधिक कॉर्पोरटे बॉन्ड होल्डिंग्स प्रकृति पर उच्च या बहुत 
अधिक प्रभाव से जडु़े क्षेत्रों से सबंधंित थीं (केएडवर्ड एट अल।

IV.132 	ईसीबी न अक्टूबर 2022 (ईसीबी, 2022) में अपने 
कॉर्पोरटे बॉन्ड होल्डिंग्स को डीकार्बोनाइज करना शरुू किया । 
पनु: निवेश उद्देश्य के लिए खरीद एक उच्च जलवाय ुस्कोर के 
साथ जारीकर्ताओ ंकी ओर झकुी हुई है, जो बदले में, पि छड़े 
दिखन वाले उत्सर्जन उप-स्कोर, अग्रगामी लक्ष्य उप-स्कोर और 
जलवाय ुप्रकटीकरण उप-स्कोर से सकंलित की जाती है। इससे 
ईसीबी को समय  के साथ अपनी होल्डिंग्स  के भारित औसत 
जलवाय ुस्कोर में सधुार करन में मदद मिल रही है। 2050 तक 
शदु्ध शून्य जीएचजी उत्सर्जन  के लि ए यके की प्रतिबद्धता  के 
अनरुूप, ब ीओई न  न वबंर  2021 में अपने कॉर्पोरटे ब ॉन्ड 
पोर्टफोलियो को हरा-भरा करना शरुू कर दिया, जिसमें 2025 
तक कॉर्पोरटे ब ॉन्ड खर ीद यो जना  पोर्टफोलियो  की भारित 
औसत  कार्बन त ीव्रता  को  25 प्रतिशत त क कम करन का 
मध्यवर्ती लक्ष्य था (बीओई, 2021)।

IV.133	 इसके अलावा, कुछ कें द्रीय बैंकों न वित्तीय ससं्थानों 
को स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सरंक्षण और कार्बन कटौती प्रौद्योगिकियों 
जैसे क्षेत्रों में निजी फर्मों को कम लागत वाले धन प्रदान करन के 
लिए नए मौद्रिक नीति उपकरण पेश किए हैं (बीओजे, 2021; 
अबेरी एट अल।, 2022)। बैंक ऑफ जापान (बीओजे) न 2021 
में जलवाय ुपरिवर्तन प्रतिक्रियाओ ंके लिए वित्तपोषण का समर्थन 
करन के लि ए धन-आपूर्ति  सचंालन शरुू किया । इसके त हत, 
बीओजे जलवाय ुपरिवर्तन को सबंोधित करन के लिए जापान के 
कार्यों में योगदान दनेे वाली परियोजनाओ ंमें बैंकों द्वारा निवेश या 
ऋण से मेल खात हुए 0 प्रतिशत ब्याज पर 1 साल का ऋण 
प्रदान करता है। इस योजना के तहत कुल बकाया ऋण जनवरी 
2023 (बीओजे, 2023) तक 4.4 ट्रिलियन था । पीपलु्स बैंक 
ऑफ चाइना (पीबीओसी) न नवबंर 2021 में कार्बन उत्सर्जन में 
कमी की सवुिधा शरुू की थी। इसके तहत वह वाणिज्यिक बैंकों 
को उत्सर्जन कम करन वाली परियोजनाओ ंके लिए उनके द्वारा 

दी ग ई मूल राशि का  60 प्रतिशत  1.75 प्रतिशत की वार्षिक 
ब्याज दर  पर  उपलब्ध कराता  है। इस यो जना  के त हत  कुल 
बकाया ऋण दिसबंर 2022 तक 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
था, जो सीओ

2
 उत्सर्जन (सेंट्रल बैंकिग, 2023) में लगभग 0.1 

गीगाटन की कमी का समर्थन करता है।

IV.134 भारत में मौजूदा नियमों के तहत, वाणिज्यिक बैंकों को 
अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता 
वाले क्षेत्रों में निवेश करना होता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी 
शामिल है। हालांकि यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र  के लि ए 
ऋण को दिशा दनेे में मदद करती है, लेकिन इसे आगे उधार दनेे 
के लिए बैंकों को कम लागत वाली धनराशि प्रदान करन के लिए 
एक लक्षित नई योजना के साथ पूरक किया जा सकता है और 
इस प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करन वाली फर्मों की 
उधार लागत को कम किया जा सकता है।

चलनिधि तक पहुचं के लिए सपंार्श्विक नीति

IV.135	 ईसीबी न अपने तरलता सचंालन के लिए सपंार्श्विक को 
हरा  करन की यो जना बना ई है। य ह उच्च  कार्बन  फुटप्रिंट 
ससं्थाओ ंद्वारा जारी परिसपंत्तियों के हिस्से को प्रतिबधंित करगेा 
जिन्हें य रोसिस्टम से उधार  लेने के लि ए सपंार्श्विक के रूप में 
गिरवी रखा जा सकता है। नई सीमाए ंशरुू में गर-वित्तीय निगमों 
द्वारा  जारी वि पणन यो ग्य ऋण साधनों पर  लाग होंगी और 
जलवाय ु से सबंधंित  डेटा में सधुार  के साथ अन्य साधनों पर 
विस्तारित होंगी। यह सीमा 2024 के अतं से पहले शरुू होन की 
उम्मीद है। इसके अलावा, सपंार्श्विक के रूप में उपयोग किए जान 
वाले कॉर्पोरटे ब ॉन्ड  पर बा ल कटवान के निर्धारण के लि ए 
जलवाय ुपरिवर्तन जोखिम भी एक कारक बनन के लिए तयार हैं। 
ईसीबी उन परिसपंत्तियों के लिए जलवाय ुसे सबंधंित प्रकटीकरण 
आवश्यकताओ ंको  पूरा करन पर भी काम कर र हा  है जि न्हें 
2026 की समय सीमा के साथ सपंार्श्विक के रूप में गिरवी रखा 
जा सकता है।

21	  सौर-आधारित विद्युत जनरटेर, बायोमास आधारित विद्युत जनरटेर, पवन चक्की, सूक्ष्म जल विद्युत सयंतं्रों और गर-पारपंरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक 
उपयोगिताओ ंजैसे स्ट्रीट लाइटिग सिस्टम और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण आदि के लिए उधारकर्ताओ ंको 30 करोड़ रुपये की सीमा तक के बैंक ऋण प्राथमिकता 
क्षेत्र वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। व्यक्तिगत परिवारों के लिए, ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता ₹ 10 लाख है।
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IV.136	भारत में, रिज़र्व बैंक से वित्त पोषण प्राप्त करन के लिए 
एकमात्र  पात्र  संपार्श्विक सरकारी प्रतिभूतियां हैं, जो  कें द्र या 
राज्यों द्वारा जारी की जाती हैं। वर्तमान में, कें द्रीय बैंक तरलता 
का लाभ उठान के लि ए संपार्श्विक पर मार्जिन आवश्यकताए ं
संपार्श्विक की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुरूप बढ़ती हैं। इसके 
अलावा, अनरेटेड राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) 
के लिए मार्जिन आवश्यकता समान अवशिष्ट परिपक्वता बकेट 
की रेटेड एसजीएस की तुलना में 1 प्रतिशत अधिक है। संभावित 
संशोधित संपार्श्विक न ीति  से रिजर्व ब ैंक के लि ए लचीलापन 
बढ़ान में मदद मि ल सकती है ताकि तरलता प्रदान करन के 
लिए तर लता  समायोजन  सवुिधा/सीमांत  स्थायी सवुिधा  के 
तहत एसजीबी स्वीकार करन के लिए मार्जिन आवश्यकताओ ं
में अपेक्षाकृत अधिक छूट दी जा सके।

ग्रीन क्रेडि ट पर सीआरआर छूट

IV.137	संक्रमण में कम कार्बन (या हरित) क्षेत्रों या उद्योगों में 
ऋण प्रवाह बढ़ान के लिए, आरक्षित आवश्यकता एक संभावित 
नीतिगत साधन हो सकती है। ईएमई के बीच, लेबनान के कें द्रीय 
बैंक, बाके डु लिबन, बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो (दिकाउ और 
वोल्ज़, 2018) में कार्बन पदचिह्न के आधार पर एक विभेदित 
आरक्षित आवश्यकता नीति का पालन करता है। जिन बैंकों के 
पोर्टफोलियो  में ग्रीन  एसेट्स की हि स्सेदारी ज्यादा  होती है, 
उन्हें कम रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के लिए अनिवार्य किया जाता 
है। इससे बैंकों के लिए अधिक रिटर्न अर्जित करन के लिए ऋण 
योग्य धन की उपलब्धता बढ़ जाती है। इस नीति के कार्यान्वयन 
के लि ए एक सत्यापन प्राधिकरण / संस्थान की आवश्यकता 
होती है जो हरित परियोजनाओ ंमें ऋण के उपयोग को प्रमाणित 
करता  है। उदाहरण के लि ए, लेबनान में, लेबनानी सेंटर फॉर 
एनर्जी कंजर्वेशन - एक सरकारी एजेंसी - एक परियोजना का 
सत्यापन करती है जिसके बाद ऋण अधिमान्य आरक्षित छूट 
के लिए पात्र हो जाता है।

IV.138	भारत में, चूंकि रिज़र्व बैंक मौद्रिक प्राधिकरण होन के 
अलावा बैंकों का नियामक और पर्यवेक्षक है, इसलिए इसे बैंकों 

के ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए अतिरिक्त संस्थागत 
व्यवस्था की आवश्यकता न हीं हो  सकती है। हालांकि, 
परियोजनाओ ं के कार्बन  फुटप्रिंट को  सत्यापित  करन और 
आरक्षित आवश्यकता में छूट के लिए पात्रता निर्धा रित करन के 
लिए एक तृतीय-पक्ष सत्यापन की आवश्यकता  होगी। रिजर्व 
बैंक द्वारा विगत में कतिपय उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए 
लक्षित आरक्षित आवश्यकता में छूट अपनाई गई थी जिसका 
गणुक प्रभाव होता है। 2020 में, 6 महीने की अवधि के दौरान, 
ऑटोमोबाइल और आवासीय आवास के लिए वदृ्धिशील खुदरा 
ऋण और  सूक्ष्म, लघ ुऔर  मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 
ऋण की अवधि के लि ए आरक्षित आवश्यकता की गणना के 
लिए शदु्ध मांग और समय देनदारियों से कटौती के लिए पात्र 
बनाया गया था। रिजर्व आवश्यकता में छूट के बाद, कोविड-19 
महामारी (आरबीआई, 2022सी) के दौरान एमएसएमई के लिए 
ऋण उठाव में सधुार  हुआ। बनुियादी ढांचे के वि त्तपोषण को 
बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के कें द्रीय बजट में घोषणा की गई 
थी कि ब  ैंकों को  सीआरआर  जैसे न्यूनतम नियामकीय  पूर्व-
अनुभव के साथ ब नुियादी ढांचा  क्षेत्र  को  ऋण देने के लि ए 
दीर्घकालिक धन जटुान की अनुमति दी जाएगी। रिजर्व बैंक न 
जलुाई 2014 में इस संबंध  में आवश्यक दि शा-निर्देश जारी 
किए थ। क्षेत्रीय ऋण आंकड़ों के अनुसार, मार्च   2014 और 
मार्च  2023 के बीच बनुियादी ढांचे के लिए कुल बकाया ऋण में 
62.6 प्रतिशत की वदृ्धि हुई।

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)

IV.139	भारतीय सीबीडीसी या ई-2 थोक और खुदरा दोनों 
उपयोगों के लिए पायलट चरण में है और नकदी की तुलना में 
अधिक पर्यावरण अनुकूल होन की उम्मीद है। सीबीडीसी 
मुद्रण, भंडारण, परिवहन और  भौतिक मुद्रा  के प्रतिस्थापन 
जैसे कार्यों को समाप्त करके उत्सर्जन को रोकने में मदद करता 
है। 2021-22 में ब ैंकनोटों की छपाई पर  कुल खर्च  4,985 
करोड़ रुपये था और यह पैसे की ईएसजी लागत (आरबीआई, 
2022 डी) के लिए जिम्मेदार नहीं है। शरुुआत में, सीबीडीसी 
स्थापित करन से महत्वपूर्ण निश्चित बनुियादी ढांचा लागत हो 
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सकती है, लेकिन बाद में सीमांत परिचालन लागत बहुत कम 
होन का अनुमान है (आरबीआई 2022 डी)।

IV.140 	यदि ईएसजी उद्देश्यों को ध्यान में रखत हुए डिजाइन 
किया जाता है, तो सीबीडीसी वैकल्पिक कैशलेस तरीकों की 
तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल हो सकता है। सीबीडीसी 
के माध्यम से किए गए भगुतान तात्कालिक और अंतिम होंगे, 
और समाशोधन निगमों और अन्य निपटान बनुियादी ढांचे पर 
निर्भरता कम होन से ऊर्जा  की खपत में कटौती हो सकती है। 
एक डिजि टल मुद्रा की ऊर्जा  आवश्यकता  इसके अंतर्निहित 
तकनीकी स्टैक पर  निर्भर  करती है। कें द्रीय ब ैंक प्रतिस्पर्धी 
इनाम संरचनाओ ं के तहत काम करन वाले कई एजेंटों द्वारा 
खनन  के ख िलाफ ऊर्जा-कुशल एल्गोरिदम-संचालित 
प्रक्रियाओ ंके आधार पर सीबीडीसी जारी कर सकते हैं। यह 
सीबीडीसी को एक ही ऊर्जा  इनपटु के लिए क्रिप्टो मुद्राओ ंकी 
तुलना  में उच्च  लेनदेन  थ्रूपटु करन में मदद कर  सकता  है। 
इसके अलावा, उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर किया गया    है, इसके 
विशिष्ट विवरणों के आधार पर, सीबीडीसी क्रेडि ट और डेबिट 
कार्ड  (अगरु एट अल, 2022) सहित वर्तमान भगुतान परिदृश्य 
की तुलना में अधिक ऊर्जा   कुशल हो सकते हैं। अनुमान  से 
संकेत मिलता है कि काम का सबूत न होन के कारण 22 नटवर्क  
को अनुमति दी ग ई– CBDCs क्या  होन की संभावना  है – 
वर्तमान क्रेडि  ट कार्ड   प्रसंस्करण कें द्रों  की त ुलना  में काफी 
अधिक ऊर्जा   कुशल हैं, क ्योंकि  उत्तरार्द्ध  में ऊर्जा-अक्षम 
विरासत प्रणाली शामिल है।

8. व्यवहार में बदलाव लाना

IV.141	COP 26 में भारत द्वारा शरुू किए गए मिशन LiFE 
का  उद्देश्य व्यक्तियों और  समुदायों को  पर्यावरणीय  रूप से 
टिकाऊ जीवन शैली अपनान के लिए प्रेरित करना है। जलवाय ु
परिवर्तन को कम करन के लिए आवश्यक व्यवहार परिवर्तनों में 
जिम्मेदार खपत, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था यानी, सामग्री या 

उत्पादों का पनु: उपयोग और उत्थान, प्रकृति के साथ सद्भाव 
में रहना, टिकाऊ संसाधन प्रबंधन, सह-अस्तित्व और सहयोग 
(पीआईबी, 2022 बी) शामिल हैं। मिशन के दो मापनीय उद्देश्य 
हैं: (क) 2022-28 के दौरान पर्यावरण की सरुक्षा और संरक्षण 
के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करन के लिए कम से 
कम एक अरब भारतीयों / अन्य वैश्विक नागरिकों को जटुाना; 
और (ख) 2028 तक भारत के कम से कम 80 प्रतिशत गांवों 
और शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना 
(नीति आयोग, 2022सी)। संक्रमण प्रक्रिया  में मांग, आपूर्ति 
और नीतियों में अलग-अलग बदलाव शामिल हो सकते हैं - 
पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओ ंऔर  सेवाओ ंको  पसंद करन 
वाले व्यक्तियों के मांग पैटर्न  में बदलाव; मांग पैटर्न  में प्रत्याशित 
परिवर्तनों के जवाब में आपूर्ति  में बदलाव और बड़ी संख्या में 
फर्मों न स्वेच्छा से हरित व्यापार प्रथाओ ंको अपनाया; और 
टिकाऊ खपत और उत्पादन का समर्थन करन के लिए नीतिगत 
रुख में बदलाव।

IV.142	मिशन  LiFE 2022-23 में सात श्रेणिय ों में 75 
विशिष्ट, आसानी से अभ्यास किए जान वाले कार्यों को सूचीबद्ध 
किया गया है – ऊर्जा  की बचत; पानी की बचत; एकल-उपयोग 
प्लास्टिक को  कम करना; टि काऊ खाद्य  प्रणालियों को 
अपनाना; अपशिष्ट उत्पादन  को  कम करना; स्वस्थ  जीवन 
शैली अपनाना; और  ई-कचरे को  कम करना। व्यक्तियों को 
कार्यों में से एक के बारे में सूचित विकल्प प्रदान करन के लिए 
एक सरकारी कार्यक्रम - ऊर्जा  की बचत - बीईई द्वारा “मानक 
और लेबलिग कार्यक्रम” है। उपकरणों की स्टार लेबलिग ऊर्जा 
दक्षता में सधुार और उपभोक्ताओ ंके लिए उपकरणों की ऊर्जा 
लागत को कम करन के लिए एक लागत प्रभावी नीति उपकरण 
है। इस कार्यक्रम का  उद्देश्य ऊर्जा-कुशल स्टार-लेबल वाले 
उत्पादों की बढ़त ी ब िक्री  की ओर बा जार  को  स्थानांतरित 
करके एक स्थायी “बाजार परिवर्तन” को बढ़ावा देना है। 2015 
में शरुू कि ए ग ए सरकार  के शून्य सब्सिडी घरेलू प्रकाश 

22	  सार्वजनिक रूप से सलुभ नहीं है।
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कार्यक्रम, सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति 
(उजाला) न  ऊर्जा   दक्षता  से जडु़े वित्तीय  और  पर्यावरणीय 
लाभों पर उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाया। यह योजना सस्ती 
ऊर्जा  को सलुभ बनाती है और एलईडी बल्ब की खुदरा कीमत 
को 300-350 रुपये प्रति बल्ब से घटाकर 70-80 रुपये प्रति 
बल्ब (पीआईबी, 2022 सी) कर दिया है।

IV.143 	गोबरधन एक अन्य बहु-हितधारक संचालित सरकारी 
योजना है। स् वच् छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II के अंतर्गत 
गोबरधन योजना का उद्देश् य गांवों को उनके मवेशियों, कृषि 
अवशेषों और बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन 
करन में सहायता  प्रदान  करना  है। पेयजल और  स्वच्छता 
विभाग प्रति जिले 50 लाख रुपये तक की तकनीकी सहायता 
और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे गावों को अपने 
कचरे को धन   में परिवर्तित  करन, पर्यावरणीय  स्वच्छता  में 
सधुार, वेक्टर जनित रोगों पर अंकुश लगान और ग्रामीण क्षेत्रों 
में उपयोग के लिए जैविक कचरे को बायोगस और जैविक खाद 
में परिवर्तित करन में सहायता मिल रही है।

IV.144	रूस-यूक्रेन य दु्ध के बाद तग प्राकृतिक गस की आपूर्ति 
की पषृ्ठभूमि में 2022 में य रोपीय संघ द्वारा  पेश की ग ई एक 
स्वैच्छिक ऊर्जा ब चत योजना - “सरुक्षित सर्दियों के लिए गस 
बचाओ” - न अगस्त 2022 से मार्च  2023 तक 15 प्रतिशत के 
स्वैच्छिक गस मांग में कमी के लक्ष्य का प्रस्ताव दिया। इसने 
एयर  कंडीशनिंग, स् ट्रीट लाइटिग, एयर  ड्रायिंग  लॉन्ड्री, 
आवश्यकता न होन पर लाइट बंद करन और सार्वजनिक क्षेत्र, 
व्यवसायों के साथ-साथ घरों से अर्थव्यवस्था में गस की मांग 
को कम करन के लिए होम इन्सुलेशन में सधुार जैसे विभिन्न 
उपायों का सझुाव दिया (यूरोपीय आयोग, 2022)। जीएचजी 
उत्सर्जन को कम करन के लि ए कटाई और खुदरा  के ब ीच 
खाद्य अपव्यय को कम करन के लिए इसी तरह के स्वैच्छिक 
मानदंडों की भी परिकल्पना की जा सकती है - कुल उत्पादन 
का  लगभग  14 प्रतिशत  अनुमानित  - (सिंह और  चौधरी, 
2023)।

IV.145 	हरित परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ान के लिए व्यवहार 
में बदलाव लाना कम से कम लागत वाला लेकिन प्रभावी तरीका 
होगा। विज्ञापन, लेबलिग और प्रमाणन (खाद्य लेबलिग की तर्ज 
पर कार्बन लेबल), कानन (जैसे एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक 
पर हालिया प्रतिबधं), टिकाऊ उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित 
करना  (जैसे ईवी अपनान के लि ए सरकार द्वारा सब्सिडी) के 
माध्यम से जागरूकता  पैदा करना, जैसे हस्तक्षेप उपभोक्ताओ ं
को कम कार्बन उत्पादों (राजन और वाणी) को अपनान के लिए 
आवश्यक जानकारी के साथ सशक्त बना सकते हैं।  2023).

9. कार्बन उत्सर्जन को कम करन ेपर नीतिगत हस्तक्षेप का 
प्रभाव: एक परिदृश्य विश्लेषण

IV.146	 जबकि इस अध्याय में शामिल सभी नीतिगत विकल्पों 
को भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करन के लिए एक व्यापक 
रणनीति का एक हिस्सा बनान की आवश्यकता है, राजकोषीय, 
नियामक और गर-जीवाश्म  ईधंन  से सबंधंित नीतियां इच्छित 
अतंिम शदु्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करन के लि ए वि शेष रूप से 
महत्वपूर्ण होंगी। विश्व स्तर पर, कार्बन करों को कार्बन उत्सर्जन 
को कम करन के लिए सबसे कुशल उपकरणों में से एक माना 
जाता है, विशेष रूप से लोहा और इस्पात, अलौह धातओु,ं गर-
धात ुखनिजों और रसायनों जैसे कठिन-से-कम क्षेत्रों में (पाल्टसेव 
एट अल। आईएमएफ, 2019)। ईटीएस - उत्सर्जन परमिट की 
नीलामी या आवटंन - आर्थिक गतिविधियों के व्यापक कैनवास 
पर लाग होन पर उत्सर्जन को समान स्तर तक रोकने में भी मदद 
कर सकता  है। नियामक नीतियों के भाग  के रूप में निर्धारित 
कार्बन  उत्सर्जन  दरों और ऊर्जा  दक्षता  के लि ए मानक, और 
औसत  उत्सर्जन  से अधिक/कम उत्सर्जन  करन वाली 
प्रौद्योगिकियों के लिए शलु्क/छूट भी अर्थव्यवस्था में समग्र CO

2
 

उत्सर्जन स्तर को कम करन में मदद कर सकती है।

IV.147 	यह स्वीकार करत हुए कि कार्बन  उत्सर्जन को कम 
करन में कि सी भी न ीतिगत  हस्तक्षेप के प्रभाव पर अधिकांश 
उपलब्ध अनमुान सटीक नहीं हैं और मान्यताओ ंकी वैधता पर 
सशर्त  हैं, ऊपर चर्चा कि ए ग ए विभि न्न नीतिगत  हस्तक्षेपों के 
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तहत भारत में सभंावित सीओ 2 उत्सर्जन में कमी के परिदृश्य 
उत्पन्न करन का  प्रयास किया जाता  है। दो  व्यापक परिदृश्य 
कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन पर क्रमश 25 अमरीकी डालर 
प्रति टन और 50 अमरीकी डालर प्रति टन का कार्बन कर लगान 
से सबंधंित  हैं   । कार्बन  टैक्स  के साथ  ही फीबेट, र गेलेुटरी 
पॉलिसी और ईटीएस जैसी अन्य पॉलिसियों पर वि चार किया 
गया  है। य  परिदृश्य ज्यादातर  आईएमएफ (2019) द्वारा 
अनमुानित मापदडंों का उपयोग करत हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और 
ईवी पर प्रगति के प्रभाव पर भी विचार किया गया है, क्योंकि वे 
जीवाश्म ईधंन की मांग को कम करन में मदद कर सकते हैं (नीति 
आयोग, 2022 डी)।

IV.148 	अनमुान बतात  हैं कि  25 अमेरिकी डॉलर  प्रति  टन 
(दूसर ेपरिदृश्य में 50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन) का कार्बन कर 
आईएमएफ (2019) द्वारा 2030 के लिए अनमुानित “सामान्य 
रूप से व्यापार” के आधारभूत  परिदृश्य की त लुना  में कार्बन 
उत्सर्जन को 25 प्रतिशत (36 प्रतिशत) तक कम कर सकता है। 
ईटीएस, शलु्क और  नियामक उपायों जैसी अन्य न ीतियों के 
सयंोजन से कार्बन करों के माध्यम से प्राप्त कमी के लगभग 93 
प्रतिशत तक सीओ 2 उत्सर्जन को कम किया जा सकता  है। 
कठिन क्षेत्रों के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को अपनान से 2020  और 
2050 (नीति आयोग, 2022) के ब ीच कार्बन  डाइऑक्साइड 
उत्सर्जन में सचंयी रूप से 3.6 गीगाटन की कमी आ सकती है। 
इसी तरह, आईईए की घोषित नीतियों के परिदृश्य (एपीएस) के 
अनसुार, ब सों, ट्र कों, वैन  और  कारों में ईवी अपनान के 
परिणामस्वरूप तल (या जीवाश्म ईधंन) विस्थापन 2030 तक 
प्रति दिन 0.22 मिलियन बरल है (आईईए, 2023 ए)। दोनों, ग्रीन 
हाइड्रोजन  को  अपनान और  जीवाश्म  ईधंन  के वि स्थापन  से  
2021 से 2030 23 के ब ीच लगभग  1.1 ग ीगाटन  सीओ 

2
 

उत्सर्जन कम हो सकता है।

IV.149 	2021 त क, भारत का  कुल सीओ 2 उत्सर्जन  2.7 
गीगाटन  (ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, 2022 पर आधारित आवर 

वर्ल्ड  इन  डेटा) था । कोई न ीतिगत  हस्तक्षेप न हीं होन के 
आधारभूत परिदृश्य में, उत्सर्जन स्तर 2030 में 3.9 गीगाटन 
तक बढ़ सकता है (कृपया अध्याय 2 दखेें)। ऊपर उल्लिखित 
अन्य उपायों के साथ-साथ दो परिदृश्यों के तहत कार्बन करों 
अर्थात 25 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और 50 अमेरिकी डॉलर 
प्रति टन के कार्यान्वयन के साथ, सीओ

2
 उत्सर्जन को क्रमशः 

लगभग 0.9 और 0.1 ग ीगाटन तक कम किया जा सकता  है 
(चार्ट   IV.19)। परिदृश्य वि श्लेषण 2022 में प्रतिबद्ध अद्यतन 
एनडीसी को प्राप्त करन के लिए एक बहु-आयामी नीति दृष्टिकोण 
के महत्वपूर्ण  महत्व  पर  प्रकाश डालता  है। न वीकरणीय ऊर्जा 
और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करन पर वर्तमान नीतिगत 
जोर  के अलावा, हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, कार्बन सि कं 
और  जीवन  शैली में ब दलाव जैसी न वीन प्रौ द्योगिकियों के 
अलावा, कठिन क्षेत्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करन के लिए 
स्पष्ट कार्बन करों को पेश करना आवश्यक हो सकता है।

10. निष्कर्ष अवलोकन

IV.150	 जलवाय ुनीतियां आपदा जोखिम में कमी और लोगों 
और ग्रह की रक्षा करन की कंुजी रखती हैं। बढ़ती सार्वजनिक 
और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर आधारित एक व्यापक जलवाय ु
कार्य योजना के तीन व्यापक आयाम हैं - डिजाइन, कार्यान्वयन 
और यह आकलन करन के लि ए एक निरतंर समीक्षा कि क्या 
काम करता है और क्या नहीं। रणनीतिक कार्य योजना में जलवाय ु
लचीला आर्थिक वि कास का  पीछा करत हुए शमन  - सीओ

2
 

उत्सर्जन को कम करना  , और अनकूुलन - अनकूुलन करना 
सीखना दोनों शामिल हैं। चूकंि चनुौती का पैमाना बहुत बड़ा है 
और अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए गलत सूचना और ग्रीनवॉशिगं 
प्रवतृ्तियों के बावजूद जलवाय ुसकंट के खिलाफ लड़ाई को जारी 
रखना  होगा जो कभी-कभी प्रक्रिया को बाध ित कर सकते हैं। 
2022 में, विश्व की आबादी 8 बिलियन का आकंड़ा पार कर गई, 
जबकि वैश्विक विकास दृष्टिकोण कोविड-19 महामारी के बाद से 
धीमा बना हुआ है, जिसमें प्रवतृ्ति वदृ्धि में सभंावित कमी के बार े

23	 यूएस ईपीए (2023) में प्रदान किए गए 0.43 मीट्रिक टन सीओ
2
 / बरल के रूपांतरण कारक का उपयोग करना।
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में बढ़ती चितंाए ंहैं (विश्व बैंक, 2023)। इसलिए, दशेों की जलवाय ु
कार्य योजनाओ ंको हरित सकं्रमण की व्यापार-बदं लागत को 
सतंलुित करना पड़ सकता है। रूस-यूक्रेन य दु्ध की शरुुआत के 
बाद से कई दशेों में जीवाश्म ईधंन के लिए अपरिहार्य प्राथमिकता 
जलवाय ु कार्य यो जना  को  लाग करन में लचीलेपन  की 
आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भारत के पास पहले से ही 
एक अच्छी तरह से डिज़ा इन की गई कार्य योजना  है, जि समें 
समग्र शदु्ध शून्य लक्ष्य को सामूहिक रूप से आगे बढ़ान के उद्देश्य 
से विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप हैं। यह अध्याय भारत की अद्यतन 
एनडीसी प्रतिबद्धताओ ंके सापेक्ष कार्बन उत्सर्जन को कम करन 
में उनके सभंावित योगदान के आकलन के साथ सभी व्यवहार्य 
नीतिगत कार्यों - मौजूदा और अधिक - की समीक्षा करता है।

IV.151 	हरित परिवर्तन को आगे बढ़ान में राजकोषीय नीति की 
प्रमखु भूमिका है, क्योंकि इसकी उच्च सभंावित प्रभावशीलता 
और सरकार के कार्यों में जनता का विश्वास व्यापक राष्ट्रीय हित 
में है। राजकोषीय नीति के तहत, उपलब्ध विभिन्न साधन कार्बन 
करों या  ईटीएस का  उपयोग  करके कार्बन  मूल्य निर्धारण हैं; 
हरित  परियोजनाओ ंमें ससंाधनों की त नाती के लि ए सरकार 
और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड; 

फीबेट्स; और सार्वजनिक हरित निवेश। सबसे पहले, भारत को 

अपने जलवाय ु लक्ष्यों  को  पूरा  करन के लि ए उभरती वैश्विक 

सर्वोत्तम प्रथाओ ंके अनरुूप एक व्यापक-आधारित कार्बन मूल्य 

निर्धारण प्रणाली शरुू करन की आवश्यकता है। दूसरा, कार्बन 

टैक्स को  इसकी प्रतिगामी प्रकृति  के कारण पूरक पनुर्वितरण 

नीतियों के साथ करन की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि 

समाज के कमजोर वर्गों की उत्पादन के पर्यावरण के अनकूुल 

तरीकों और खपत  के पैटर्न  की ओर बढ़न  में असमर्थता  है। 

तीसरा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों  को  कवर  करत हुए ग्रीन 

टैक्सोनॉमी से जडु़ा एक ईटीएस पेश किया जा सकता  है, जो 

आशंिक रूप से सब्सिडी (व्यापार  के लि ए कार्बन क्रेडि ट प्राप्त 

करन वाले कम प्रदूषण कारी उद्योगों) और कर (अधिक प्रदूषण 

फैलान वाले उद्योगों को कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना चाहिए) को 

सतंलुित कर सकता है। जबकि एक कार्बन कर अधिक प्रभावी हो 

सकता है, एक ईटीएस राजनीतिक रूप से कम विवादास्पद हो 

सकता है। चौथा, टिकाऊ हरित परिसपंत्तियों और गतिविधियों 

की पहचान  करन और  ग्रीनवाशिगं  के सभंावित  जोखिम को 

सीमित करन के लिए एक प्रभावी ग्रीन टैक्सोनॉमी की आवश्यकता 

है। अतं  में, एक बार  ग्रीन  टैक्सोनॉमी होन के बा द, जलवाय ु

चार्ट IV.19: CO
2
 उत्सर्जन में कमी के लिए परिदृश्य विश्लेषण

ए. कार्बन टैक्स: यूएस$25 प्रति टन बी. कार्बन टैक्स: यूएस$50 प्रति टन

नोट: बिना किसी नीतिगत हस्तक्षेप के CO2 उत्सर्जन का 2030 का आधारभूत स्तर IMF (2019) के अनमुान के अनसुार है। 25 अमेरिकी डॉलर प्रति टन (50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन) का 
कार्बन टैक्स कठिन क्षेत्रों में उत्सर्जन को 25 प्रतिशत (36 प्रतिशत) तक कम कर सकता है। ईटीएस, शलु्क और नियामक उपायों से यकु्त नियामक नीति मिश्रण उत्सर्जन में कमी में लगभग 93 
प्रतिशत का योगदान द ेसकता है जिसे कार्बन टैक्स के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हरित हाइड्रोजन और ईवी CO उत्सर्जन को 1.1 गीगाटन तक कम कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर और 
भडंारण प्रौद्योगिकी से अनमुानित लाभ को और बढ़ा सकता है। यदि राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के हिस्से के रूप में समन्वित तरीके से सभी सभंावित नीतिगत हस्तक्षेप किए जात हैं, तो CO, उत्सर्जन 
को 3.9 गीगाटन के आधारभूत स्तर से लगभग 0.9 गीगाटन (0.1 गीगाटन) तक कम किया जा सकता है। यहां अनमुानित सयंकु्त प्रभाव प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के नीतिगत हस्तक्षेप के प्रभाव के लिए 
उपलब्ध स्वतत्र अनमुानों के आधार पर सांकेतिक है।
स्रोत: लेखकों की गणना.
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मदु्रा और वित्त सबंधंी रिपोर्ट

परिवर्तन और सबंधंित मदु्दों  पर सार्वजनिक खर्च को ठीक से 
रिकॉर्ड करन और वार्षिक ब जट के पूरक के रूप में जलवाय ु
बजट रिपोर्ट  में उन्हें रिपोर्ट  करन की आवश्यकता है।

IV.152 	नवाचार  के लि ए नई तकनीक और सहायक नीतियों 
की भूमिका शमन और अनकूुलन दोनों मोर्चों पर प्रगति के लिए 
महत्वपूर्ण  है। न वीकरणीय  (सौर और  पवन) ऊर्जा, ईवी, ग्रीन 
हाइड्रोजन, कार्बन  कैप्चर  और  स्टोरजे, और  ऊर्जा-कुशल 
उपकरणों में हाल ही में दखेी गई तकनीकी प्रगति में तजी के लिए 
सभी के लिए प्रौद्योगिकी तक आसान पहुचं सनुिश्चित करन के 
लिए एक वैश्विक ढांचे की आवश्यकता होगी, और ग्रीन ट्रांजिशन 
लागत को किफायती बनान के लिए प्रमखु खनिजों तक पहुचं के 
साथ एक कुशल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होगी। 
सबसे पहले, भारत को यह स्वीकार करन की आवश्यकता है कि 
तकनीकी प्रगति और  प्रमखु आदानों की कीमतों में सबंधंित 
गिरावट दनुिया  भर  की सरकारों द्वारा  लक्षित न ीतियों और 
अनसुधंान  एव ंवि कास निवेशों द्वारा प्रे रित  है, और ब हुपक्षीय, 
क्षेत्रीय  और द्वि पक्षीय र णनीतिक साझेदारी के माध्यम से 
प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज ससंाधनों तक पहुचं में सधुार 
के तर ीकों का  दोहन करत हुए इसे बना ए रखा जाना चाहिए। 
दूसरा, भारत न नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण 
प्रगति हासिल की है, और स्मार्ट ग्रि ड का उपयोग करके उचित 
ऊर्जा भडंारण प्रौद्योगिकी और मांग प्रबधंन तत्र के माध्यम से 
पवन और सौर ऊर्जा आपूर्ति में परिवर्तनशीलता को सबंोधित 
करन के प्रयासों को तज करन की आवश्यकता है। तीसरा, चल 
रहे वैश्विक भू-आर्थिक बदलावों के जोखिमों को दखेत हुए घरलूे 
ऊर्जा सरुक्षा को ब ढ़ान के लि ए, स्वदशेी न वीकरणीय आपूर्ति 
श्रृंखला वि कसित करन पर  ध्यान कें द्रित करन वाली वर्तमान 
नीतियों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और दरु्लभ पथृ्वी तत्वों के 
खनन  के लि ए घरलूे क्षमता को बढ़ान और  / या दीर्घकालिक 
अनबुधंों और बाहरी एफडीआई के माध्यम से उन्हें खरीदने की 
आवश्यकता होगी; और बटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, पीवी सेल, ईवी 
और अन्य सबंधंित घटकों जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों का घरलूे 
निर्माण। चौथा, एआई और एमएल के अनपु्रयोग में निरतंर प्रगति 

बेहतर  ससंाधन  प्रबधंन  के माध्यम से जलवाय ु परिवर्तन  से 
निपटने का अवसर प्रदान करती है। परिवहन क्षेत्र में, भारत के 
स्मार्ट  शहरों में एमएएएस और आईटीएस की अवधारणा का पता 
लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ग्रीन बिल्डिंग मानकों को 
आईओटी आधारित निगरानी और ऊर्जा मांग को प्रबधंित करन 
और कम करन के लिए एआई और एमएल सचंालित अनकूुलन 
के साथ पूरक किया जा सकता है। पांचवां, सतत भविष्य के लिए 
जलवाय ुलचीला कृषि समय की आवश्यकता है, और जलवाय-ु
लचीला बनुियादी ढांचा नटवर्क  के विकास के अलावा, एकीकृत 
कीट प्रबधंन, सरंक्षण जतुाई और उन्नत  पोषण प्रबधंन  जैसी 
जलवाय-ुस्मार्ट   कृषि प्रथाओ ं को ब ढ़ावा दिया   जा  सकता  है। 
नवीकरणीय  ऊर्जा  का  उपयोग  करके हरित  हाइड्रोजन  का 
उत्पादन और कार्बन कैप्चर और भडंारण प्रौद्योगिकियों में निवेश 
राष्ट्र  के लि ए स्थायी ऊर्जा  सरुक्षा  को और प्रो त्साहन  प्रदान 
करगेा।

IV.153 	जबकि कार्बन उत्सर्जन कि सी भी दशे से उत्पन्न हो 
सकता है, जलवाय ुआपदा जोखिम एक वैश्विक चितंा का विषय 
है। व्यापार नीतियों में जोखिम शमन में योगदान करन की क्षमता 
है। सीमा  पार  व्यापार  का  उदारीकरण वि कासशील दशेों को 
आर्थिक वि कास और बढ़ी  हुई उत्पादकता  के मामले में लाभ 
प्रदान कर सकता है; हालांकि, पर्यावरण पर इसका प्रभाव बहस 
का विषय बना हुआ है। भारत को यह समझने की जरूरत है कि 
दशेों की सरंक्षणवादी नीतियां आयात की कार्बन सामग्री के प्रति 
तेजी से सवेंदनशील हो रही हैं, जो भारत के मध्यम अवधि के 
निर्यात दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं जब तक कि भारतीय 
निर्यात आयात करन वाले दशेों के हरित मानकों को पूरा नहीं 
करता  है। वैश्विक स्तर  पर, हरित प्रौ द्योगिकियों के प्रसार  को 
सवुिधाजनक बनान और अतंर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्बन दक्षता में 
सधुार  के लि ए विभि न्न कदम उठाए जान की आवश्यकता  है। 
सबसे पहले, आरटीए को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों पर 
अपना  ध्यान  कें द्रित  करना  चाहिए। दूसरा, भारत  के प्रमखु 
व्यापारिक भागीदारों में जलवाय ुके अनकूुल वस्तुओ ंके निर्यात 
हिस्से को बढ़ान के लिए ठोस प्रयास किए जान चाहिए। तीसरा, 
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अतंर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्बन सामग्री को कम करन की दिशा में 
सक्रिय कदम उठाए जा सकते हैं। चौथा, व्यापार समझौतों पर 
बातचीत में विशेषज्ञता विकसित करन की आवश्यकता है ताकि 
घरलूे व्यापार नीति तयार करन में स्वायत्तता बनाए रखत हुए 
प्रभावी पर्यावरणीय प्रावधानों को शामिल किया जा सके। पांचवां, 
घरलूे बाजार में स्वच्छ और गदं ेउद्योगों के लिए समान अवसर 
सजृित किए जाए ंताकि नीतिगत पूर्वाग्रहों के माध्यम से ससंाधन 
आवटंन में अक्षमता ओ ंसे बचा जा सके। छठा, इको-लेबलिग - 
एक बा जार-आधारित  उपकरण - का  उपयोग  पर्यावरण के 
अनकूुल सामानों की मांग और आपूर्ति को प्रोत्साहित करन के 
लिए किया जा  सकता  है। साथ  ही, छोटे या  मध्यम स्तर  के 
उत्पादकों को  इको-लेबलिग  के माध्यम से सतत वि कास की 
दिशा में प्रगति करन के लि ए पर्याप्त सहायता प्रदान करन की 
आवश्यकता है।

IV.154 	भारत  में, सेबी और  रिज़र्व ब ैंक प्रकटीकरण 
आवश्यकताओ ं को ब ढ़ाकर  और वि नियमित  ससं्थाओ ं के 
जोखिम मूल्यांकन और प्रबधंन को मजबूत करके हरित सकं्रमण 
को सवुिधाजनक बनान के लिए कदम उठा रहे हैं। भारतीय रिज़र्व 
बैंक द्वारा जलवाय ुसबंधंी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा 
और जलवाय ुपरिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण पर मार्गदर्शन 
जल्द ही निर्धारित किए जान की उम्मीद है। कें द्रीय बैंक अभी भी 
हरित परियोजनाओ ंके लिए वित्त के प्रवाह को तज करन और 
उचित  नियामक नीतियों के माध्यम से परिसपंत्तियों के ग लत 
आवटंन / गलत मूल्य निर्धारण को रोकने के तरीकों की तलाश 
कर रहे हैं, जि समें ग्रीन  कैपिटल वि नियमन, भूर ेक्षेत्रों  के लि ए 
एक्सपोजर सीमा निर्धारित करना और ग्रीन क्षेत्रों के लिए जोखिम 
भार को कम करना शामिल है। हरित ऋण को बढ़ान के लि ए, 
बैंकों को ऋण मूल्यांकन प्रणाली के सभी पहलओु ंके लिए मानव 
ससंाधनों को बढ़ान में निवेश करन की आवश्यकता होगी। जबकि 
ग्रीन फाइनेंस प्रमखुता में बढ़ा  है, इस प्रकार अब तक सीमित 
नियामक मार्गदर्शन रहा  है। रिजर्व बैंक न भारत में हरित वि त्त 
पारिस्थितिकी तत्र को प्रोत्साहित करन के लिए अप्रैल 2023 में 
ग्रीन डि पॉजिट की स्वीकृति  के लि ए रूपरखेा की घोषणा की। 

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हालांकि, भारत में “ग्रीन 
टैक्सोनॉमी” की त त्काल आवश्यकता  है - स्पष्ट रूप से य ह 
बतात हुए कि ग्रीन क्या  है, अन्य बातों के साथ-साथ, बहतर 
डिजाइन की गई नीतियों के माध्यम से प्रत्यक्ष निवेश में मदद कर 
सकता है और प्रगति की निगरानी में सधुार कर सकता है। ग्रीन 
डेट सिक्योरिटी के एडं-यूज को निष्पक्ष रूप से निर्दिष्ट करन के 
लिए सेबी का हालिया कदम एक महत्वपूर्ण विकास है।

IV.155 	सीएसआर  अधिनियम, अन्य बात ों के साथ-साथ, 
जलवाय ुलक्ष्यों को प्राप्त करन के लिए एक महत्वपूर्ण अनपूुरक 
साधन  है। कंपनियों के हरित  परिवर्तन  प्रयासों को प्रो त्साहित 
करन और  मजबूत करन के लि ए, सीएसआर अधिनियम को 
भौगोलिक क्षेत्रों, व्यवसायों और समय-सीमा के दायर ेको व्यापक 
बनान के लिए सशंोधित किया जा सकता है, जिस पर कंपनियों 
द्वारा हरित परियोजनाओ ंको अपनाया और शरुू किया जाता है। 
यदि कि सी भी उद्योग  के लि ए फर्स्ट-मूवर  लाभ से लाभ को 
प्रभावी ढंग से सूचित किया जाता है, तो यह ग्रीन एजेंडा को और 
बढ़ा सकता है। सरकार हरित परिवर्तन में योगदान करन के लिए 
कुछ डोमेन  में काम करन वाली ससं्थाओ ं के लि ए नियम भी 
निर्धारित कर सकती है। उदाहरण के लिए, 2023-24 के कें द्रीय 
बजट में घोषणा की गई है कि प्राकृतिक और बायोगस का विपणन 
करन वाले सभी सगंठनों के लि ए उचित समय पर 5 प्रतिशत 
सपंीड़ित बायोगस जनादशे पेश किया जाएगा। हरित सकं्रमण में 
प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिग करन की नीति आयोग 
की पहल, प्रदर्शन में सधुार के लिए एक सौम्य सकेंत के रूप में 
काम करन के अलावा, सहकारी और प्रतिस्पर्धी सघंवाद दोनों 
का लाभ उठात हुए ऊर्जा क्षेत्र में नीतियों को ठीक करन में भी 
सहायता करती है।

IV.156 	दशे में हाल ही में किए गए नियामक उपायों न भारत को 
ईएसजी-थीम वाले निवेश के लि ए एक मजबूत  नियामक ढांचा 
विकसित करन में अग्रणी बना दिया है। हालांकि, दनुिया भर में 
ईएसजी-फंड वर्गीकरण के लि ए डि स्कनक्ट कि ए ग ए क्षेत्रीय 
मानकों की भीड़ के उद्भव को रोकने के लिए एकजटु रूप से आगे 
बढ़न की आवश्यकता है। भारत में अनिवार्य बीआरएसआर से 
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ईएसजी मापदडंों पर बहतर डेटा उत्पन्न होन की उम्मीद है, जो 
बदले में, मानकीकृत रटेिग उत्पादों के निर्माण में मदद करगेा और 
कंपनियों के प्रकटीकरण की वि श्वसनीयता ब ढ़ाएगा। ईआरपी 
और सतत वित्त के अन्य पहलओु ंके लिए ढांचे के सबंधं में सेबी 
द्वारा  हाल ही में उठाए ग ए कदमों से वित्तीय  साधनों और 
ससं्थाओ ं की ईएसजी र टेिग  - परिभाषा, कार्यप्रणाली और 
सभंावित हितों के टकराव जैसे कई मदु्दों को सबंोधित करन में 
मदद मि लेगी। ईएसजी परिसपंत्तियों में पीई निवेश को  हरित 
परिवर्तन की दिशा में राजकोषीय और नियामक यी जोर जारी 
रखकर बढ़ाया जा सकता है जो उच्च रिटर्न प्राप्त करन में मदद 
करता  है क ्योंकि स्थिरता   पर  ध्यान कें द्रित करन वाली फर्म, 
अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रीनियम, कम नियामक जोखिम और 
डीकार्बोनाइजेशन-सबंधंित दक्षता लाभ के कारण लागत बचत 
का आनंद लेती हैं, जबकि जलवाय-ुअनकूुल के रूप में विपणन 
किए गए उत्पादों की बिक्री से उच्च प्राप्ति भी प्राप्त करती हैं।

IV.157 	मूल्य स्थिरता पर अपने प्राथमिक जनादशे के साथ, 
मौद्रिक नीति अन्य कें द्रीय बैंकों में मौद्रिक और तरलता प्रबधंन 
नीतियों के क्षेत्र में उभरती नई पहलों को ध्यान में रखत  हुए, 
हरित सकं्रमण को बढ़ावा दनेे में पूरक भूमिका निभा सकती है। 
जिन कुछ नीतियों का पता लगाया जा सकता है, उनमें रिजर्व 
बैंक से तरलता प्राप्त करन के लिए सपंार्श्विक के रूप में उपयोग 
किए जान पर एसजीबी के लिए कम मार्जिन आवश्यकताए ंऔर 
ग्रीन क्रेडि ट के लि ए आरक्षित आवश्यकता में छूट शामिल हैं। 
आम जनता  द्वारा  सीबीडीसी का अधिक उपयोग कम न कदी 
वाली अर्थव्यवस्था के माध्यम से कार्बन पदचिह्न को कम करन 
में मदद कर सकता है। centralbanking.com द्वारा फिनटेक 
बेंचमार्क   2023 सर्वेक्षण में, सभी 29 ससं्थानों न  कहा कि 
सीबीडीसी नकदी की तलुना में एक हरित विकल्प है।

IV.158 	2023-24 के कें द्रीय ब जट में घोषणा की ग ई है कि 
व्यवहार  परिवर्तन  को प्रो त्साहित  करन के लि ए, पर्यावरण 
(सरंक्षण) अधिनियम के त हत  एक ग्रीन क्रेडि  ट कार्यक्रम 
अधिसूचित किया जाएगा। यह कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय 
निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और उत्तरदायी कार्यों 

को प्रोत्साहित करगेा, और ऐसी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 
ससंाधन जटुान में मदद करगेा। एयर  कंडीशनिंग और  हीटिग 
सिस्टम के वि वेकपूर्ण  उपयोग  के माध्यम से ऊर्जा  सरंक्षण, 
भोजन और पानी की बर्बादी से बचने और हरित उत्पादों, सेवाओ ं
और वित्तीय  परिसपंत्तियों को प्राथमिकता दनेे जैसी पर्यावरण 
अनकूुल जीवन शैली और व्यावसायिक प्रथाओ ंको अपनान के 
लिए घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना, शदु्ध 
शून्य लक्ष्य को और अधिक प्राप्य बना सकता है।

IV.159 	हरित सकं्रमण चनुौती का पैमाना विशाल और जटिल 
दोनों है, और सभी प्रमखु कार्बन उत्सर्जक क्षेत्रों को कवर करन 
वाली निगरानी योग्य कार्यान्वयन रणनीति के साथ केवल एक 
बहु-आयामी कार्य योजना ही शदु्ध शून्य लक्ष्य की दिशा में भारत 
की प्रगति  में त जी लान में मदद कर  सकती है। ब िना कि सी 
नीतिगत कार्रवाई के, भारत का सीओ 2 उत्सर्जन  स्तर  2.7 
गीगाटन  (2021 में) से बढ़ कर  2030 त क 3.9 ग ीगाटन  हो 
सकता  है। 25 अमेरिकी डॉलर  प्रति  टन  के बराबर रुपये का 
कार्बन टैक्स, ऊर्जा मिश्रण में गर-जीवाश्म (सौर, पवन) ईधंन की 
हिस्सेदारी को  उत्तरोत्तर ब ढ़ान, ईवी और  ग्रीन  हाइड्रोजन  के 
उत्पादन और उपयोग और हरित परियोजनाओ ंके लिए ससंाधन 
आवटंन को प्रोत्साहित करन के लि ए नियामक उपायों सहित 
एक न ीतिगत मि श्रण 2030 त क सीओ 2 उत्सर्जन  को  0.9 
गीगाटन त क कम कर सकता  है। कार्बन  टैक्स की ऊंची दरें 
उत्सर्जन स्तर को और कम कर सकती हैं। हालांकि, दशकों तक 
जारी रखन के लिए सभी मोर्चों पर कार्रवाई के लिए हमेशा एक 
जन आदंोलन  की आवश्यकता  होगी, जो  व्यवहार्य  समाधान 
प्रस्तावित करगेा, हरित जीवन शैली को अपनाएगा, और सरकारी 
पहलों का समर्थन करगेा।
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